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विषि और न्याय मंत्रालय 

(विधायी विभाग ) 
नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1997 / 21 चैत्र, 1919 ( राक ) 


वि सिक्यूरिटीज लाज ( अमेंडमेंट ) ऐक्ट , 1995%3 पोर ( 2 ) विपक्फ ऐक्ट , 
1995 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए 
जाते । मोर य राजभाषा अधिनियम , 1963 ( 1963 का 19) की धारा 5 
की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ 
समझे जाएगे : - -- 


MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 


(LEGISLATIVE DEPARTMENT) 


New 


Delhi, April 11 , 1997 / Chaitra 21, 1919 ( Saka ) 


The following translations in Hindi of The Securities Laws (Amend 
ment) Act, 1995 ; and (2 ) The Wakf Act, 1995 are hereby publishod 
under the authority of the President and shall be deemed to bo the 
authoritative texts thereof in Hindi under clause (a ) of sub -section (1) 
of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963 ) : -- 
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भारत का राजपत असाधारण 
- - -- -... . - . - . . -- . . 

. . .. -------- - . . . . : -- - -- -- ---- .. .. .- - - ---- -- -- --- - - - - -- --- - - -- - - - ---- ----- - - - - 


189 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


प्रतिभूति विधि ( संशोधन ) अधिनियम , 1995 
( 1993 का अधिनियम संख्या 9) 

[ 25 मार्च, 1995 ] 


रितीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम , 1992 
का संशोधन करने और प्रतिभूति - संविमा (विनियमन ) 
अधिनियम , 1936 का मौर. गोधमा 

करने के लिए. 
• अधिनियम . 


भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में समद द्वारा निम्नलिखित मन में यह 
अधिनियमित हा - .. 


अध्याय 1 


प्रारंभिक , 
- 1. ( 1 ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, प्रतिभूति विधि ( संशोधन ) अभिप्त मान 
अधिनियम , 1995 है । 

और प्रारंभ 


( 2 ) वह 25 जनवरी, 1995 को प्रवृत हमा समझा जाएगा । 


अध्याय 2 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोई अधिनियम , 

1992 का संशोधन 
1992 का 15 . . 

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की (जिसे इस धारा 2 का 
अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है ) धारा ? की उपधारा ( 2 ) संशोधन । । 
के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएंगी , अर्थात् :---- 


___ 4 ( 2 ) उन शब्दों और पदों के . जो . इस अधिनियम में प्रयक्त 
मोर परिभाषित नहीं हैं किन्तु प्रतिभूति संविदा ( विनियमन ) अधिनियम 
1956 में परिभाषित हैं , वही अर्थ हैं जो उम अधिनियम में हैं । " । 


1956 का 42 


3.. मुल अधिनियम की धारा 6 में से "( 1 ) " कोष्ठक 
बंड ( घ ). का लोप किया जाएगा । . .. 


और अंक सथा धाश 

संशोधन । 


का 


* मूल अधिनियम की धारा 7 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित भई धारा का 
की जाएगी , अर्थात :--- 

अन्त :स्थापन । 


7 . कोई सदस्य जो किसी कंपनी का निदेशक है और जिसका ऐसे 
निदेशक के रूप में किसी ऐसे विषय में जो बोर्ड के अधिवेशन में विचार में मनाया 
के लिए आने वाला है, कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धन -संबंधी हित है, सुसंगत अधिवेशनों में 
परिस्थितियों के उसकी जानकारी में पाने के पश्चात् यथाशीघ्र , ऐसे अधिवेशन भाग न लेना । 
में अपने हित की प्रकृति को प्रकट करेगा और ऐसा प्रकटन , बोर्ड की 
कार्यवाहियों में अभिलिखित किया जाएगा. .. तथा मत्स्य , ऐसे विषय की 
मावत बोर्ड के किसी विचार-विमर्श या विनिश्चय में कोई भाग नहीं लेगा। " । 
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भारत का सामना साधारल 


- 


- 


- 


। 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


बाप 


का 


मूल विनियम की धारा 11 में , - - 


( क ) उपधारा ( 2) में , . . 


- (i) खंड ( ख ) के पापात् निम्नलिखित र अन्त : स्थापित 
सिराम, अति : -- 


" ( बक ) मिपागारों, प्रतिभूतियों के अभिरक्षकों, विदेशी 
संस्थागत बिनिधामकर्तामों , प्रत्ययमापी अभिकरणों और ऐसे 
यम्य मध्यवतियों को , जिन्हें बोर्ड , अधिसूचना द्वारा , इस निमित्त 
विनिर्दिष्ट करे, रजिस्टर करना और उनके कार्यकरण का 
विनियमन करना ; "; 


( ii ) बंड ( ग ) में, " सामूहिक विनिधाम कीमों " मन्दों : 
स्थान पर “ साहसिक पूंजी निधियों मीर सामूहिक विभिधान स्कीमों " 
माम र जाएंगे । 


(iii ) बंड ( ) में , "स्टाक एक्सचेंजों और " भन्यों के स्थान 
पर "स्पक एक्सचेंजों पारस्परिक निधियों , प्रतिभूति माजार से साहयक्त 
प्रम्य पक्लियों , " शब्द रखे जाएंग ; 


(iv ) खंड ( म ) में से "पूजी मिर्गमन (नियंत्रण ) अधिनियम , 
1947 पौर " शम्ब , कोष्ठक पौर अंकों का मोप किया जाएगा । 


( v ) खंड ( 8 ) के पश्चात् निम्नलिखित बंर मंत: स्थापित 
किया जाएंगा , मर्यात: - - 


" ( ठक ) ऐसे किन्हीं अभिकरणों से, जो बोर्ड द्वारा 
पिनिर्दिष्ट किए जाएं , ऐसी जानकारी मंगाना या उसको देमा 
घो उसके द्वारा प्रपवे स्पों के बापूर्ण निर्वहन के लिए 
भावमा समसी आप ; " ; 


( ख ) उपधारा ( 2 ) के पश्चात् निम्नलिखित पधारा अन्तःस्मापिस 
गी , मशि: --- 


" ( 3 ) मत्समय प्रस-किसी . . प्रम्य विधि में किसी पास के हास 
हुए भी , जब बोई उपधारा ( 2 ) के खंर ( ख ) के अधीन शाक्तियों 
का प्रयोग कर रहा हो तब उसे निम्नलिखित विषयों की बात बही 
शामितयां होंगी जो सिदिस प्रक्रिया संहिता , 19082 अधीन 
आद का विधारण करते समय , सिथिल न्यायालय में मिहत होती है , 
सास : - - 


(i ) ऐसे स्थान पर समय परजो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट 
किया जाए, लेखापहियों और अन्य यस्तावेजों का प्राकटीकरणा 
भीर पेश किया जाना : 


.. ( i) अमितयों को समन करता और साजिर रामा 
Her आप पर उनकी परीक्षा करना : 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


( iii ) धारा 12 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की फिनहीं 
यहियों, रमिस्टरों और अन्य वस्तावेजों मा . किसी भी स्थान 
परनिरीक्षण करना । " 


6. मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् निम्नलिथित भाराएं अन्त . .. 
. सदापित की जाएंगी , अर्थात् : -- , . . 


प्रारधारा 14 
हा अन्त :स्थापन । 


1056मा । 


" 11 . कम्पनी अधिनियम , 1956 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव कंपनियों द्वारा 
भाले बिना , बोर्ड विनिधानकर्तामों के संरक्षण के लिए, विनियमों पारा, 

प्रकटकिए पानि 
वाले भिषण । 


( क ) पूंजी निर्गमन , प्रतिभूतियों के अंतरण से संबंधित विषय 
भार उनके मानुषंगिक अन्य विषय ; और 

( स.) वह गीति जिससे ऐसे विषय , 


कम्पनियों द्वारा प्रकट किए जाएंगे ,विदिष्ट कर सकेगा । 


ने 


की 


11 . धारा 11 में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय , यदि निवेश 
कोई जांच करने या कराए जाने के पश्चात, बोई का यह समाधान हो जाता शक्ति । 


__ (i ) विनिधानकर्ताओं के हित में या प्रतिमूति माजार के पर 
स्थित विकास के लिए ; या 


धारा 12 में निर्दिष्ट किसी मध्यवर्ती या अन्य व्यक्तियों 
ऐसे कार्यकलापों को , जो ऐसी रीति से संचालित किए जाते हैं 
जो विनिधानकर्वात्रों अथवा प्रतिमूसि पत्राार के हितों के लिए हानिकार 
है, रोकने के लिए ; या 


( ii ) ऐसे किमी मध्यवर्ती बा कि काम प्र सुनारला 
करने के लिए , 
पेसा करमा माघश्यक है तो वह - ... 


( 4 ) धारा 12 में निहित या प्रतिभूति भागार में सायुक्त 
• किसी व्यक्ति या व्यक्तियों में वर्गकोय 


( ख ) धारा 11 में विनिर्दिष्ट विषयों की बाबत किसी कम्पनी 
को , ऐसे भिदेश दे सोगा, जो प्रतिभूतियों में विनिमालमों प्राय 
प्रतिभूति बाजार के हित में उचित हो ।"। 


7. मूल अधिनियम की धारा 12 में ,- ... 


( 4 ) उपधारा ( 1 ) में ,----- 


+ 


4 


( i ) "निधमा " पाब्द के स्थान पर " मनिममों " मन रखा जाएमा , 
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...( ii) परन्तुक के पश्चात् निम्लिखित. परसफ अन्तःस्थापित 
किया जाएगा , अर्थात् ---- 


" परन्तु यह और कि प्रतिभूति यिति ( संशोधन ) अधिनियम , 
1905. फे प्रारंभ के . ठीक पूर्व अभिप्राप्त किसी रजिस्ट्रीकरण 
प्रमाणपत्र के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे रजिस्ट्री 
करण के लिए उबंधित विनिरमों में असर बोर्ड से अभिप्राप्त 
किया गया है । " । 

(ख ) उपधारा ( 1) के पश्चात् निम्नलिखित उघारा अन्त स्थापित 
की जाएगी, प्रात : --- 

( क ) को निक्षेपागार, प्रतिभतियो का अभिरक्षम , विदेशी 
स्वागविनियलका प्रलयमापी अभिकरण या प्रतिभूति बाजार से 
सहयक्त कोई अन्य वर्ती, जिसे बोर्ड , अधिसुचना द्वारा इस निमिन 
विनिर्दिष्ट करे , प्रतिमतियों का क्रय या विक्रय या उनमें व्यवहार, 
इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार बोर्ड 
से अभिप्राप्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की शतों के अधीन और 
सन के अनुसार ही करेगा, अन्यथा वहीं : , .. . .. . . 

परन्तु कोई व्यक्ति जो , प्रतिभूति विधि ( पंशोधन ), अधिनियम , 
1995 के प्रारंभ के ठीक पूर्व निक्षेपामार , प्रविमतियों के अभिरक्षक , 
विदेशी संस्थागस . विनिधानमाता . या प्रत्ययमापी ...अभिकरण के रूप 
में प्रतिभूतियों का क्रय या विक्रय कर रहा है या प्रतिभूति बाजार 
में अन्यथा व्यवहार कर रहा है जिसके लिए ऐसे प्रारंभ के पूध कोई 
रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अपेक्षित नहीं था , उस समय तक प्रतिभूतियों 
का क्रय या विक्रय करता रहेगा या प्रतिभूति बाजार में व्यवहार 
फरता रहेगा जब तक कि धाग 30 की उपधारा : ( 2 ) के वंश 
( घ ) के अधीन विनियम नहीं बनाए जाते । 


( ख ) कोई व्यक्ति , जब तक कि यह विनियमों के अनुसार 
बोर्ड से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त नहीं कर लेता है तब तक , 
किन्ही साहसिक जी निधियों या सामूहिक विनिधान स्कीम को , जिसके 
अन्तर्गत पारम्परिक निधियां हैं , प्रायोजित नहीं करेगा या प्रायोजित 
नहीं करने देगा अथवा नहीं चलाएगा या चलाने देगा : 


परन्तु कोई व्यक्ति, जो प्रतिभूति विधि ( संशोधन ) अधिनियम , 
1995 के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रतिभूति बाजार में प्रवर्तनशील . किन्हीं 
साहसिक पूंजी निधियों पर सामूहिक विनिधान स्कीम को प्रायोजित 
कर रहा है या प्रायोजित करा रहा है अथवा चला रहा है चलाने 
दे रहा है , जिसके लिए ऐसे प्रारंम के पूर्व कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण 
पर अपेक्षित नहीं था , उस समय तक उसका प्रवर्तन करता रहेगा जन 
तक कि धारा 30 को उपधारा ( 2 ) के खंड ( घ ) के अधीन चिनियम 
नहीं बनाए जाते । " । 


धारा 11 का " : 8. मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा ( 1 ) में ,-.-- . . 
संशोधन । 

(i) खंड ( क ) के अंत में आने वाले और शम्ब का लोप किया 
जाएगा ; 

( i ) खंड ( क ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा , 
प्रति:-- - 


. " (फफ ). इस अधिनियम के अधीम शास्तियों के रूप में वसूस की गई 
भी राशियां ; औरं " । 


भारत का राजपत्र मसाधारण 


अनुभाग 1 ] 


193 


. . . . 


. 


मूल मधिनियम के अध्याय 6 के पश्चात निम्मामाबत अध्याय मन्स : नाः अध्याय म 

और प्रश्याय रूप 
मापित किए जाएगे. अपात : .... . 

मा पन्त स्थापन । 
" अध्याय । 

Aft : निन 
. 15 . यदि कोई व्यक्ति जिससे इस अधिनियम या इसके अधीन अमाप मा जानकारी, विध . 
किहीं नियमों या विनियमों के प्रत्रीन,---- 

रणी प्रादि देने 

में असफलता के 
( क ) बोर्ड को काई दस्तावज, विवरणी या रिपोर्ट देने की अपेक्षा 

लिए शाहिन । 
मी माती है उसे देने में असफल रहेगा नो वह ऐसी शास्ति का , जो 
ऐसी प्रत्येक प्रसफलता के लिए एक साख पचास हजार रुपए से अधिक 
मही होगी, वायी होगा ; 

( ) विनियमों में उसके लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई 
विवरणी फाइल करने या कोई जानकारी, बहियो या अन्य यस्तावेज 
देने की अपेक्षा की जाती है, विनियमों में उसके लिए विनिर्दिष्ट समय 
के भीतर विवरणी फाइल करने या उमे देने में असफल रहेगा सो 
पर ऐसी शास्ति का , जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी 
असफलता जारी रहती है, पांच हजार रुपए में अधिक नहीं होगी . 
बाबी होगा 

( ग ) खाबहियों या भभिलेखों के अभिरक्षण की अपेक्षा की 
जाती है, उसके अभिरक्षण में अफसल रहेगा तो वह ऐसी शास्ति का , 
जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिस के दौरान प्रसफलता जारी रहती है , 

दस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी , वायी होगा । 
. 15ख , यदि कोई व्यक्ति , जो मध्यवर्ती के रूप में रजिस्ट्रीकृत है और 

किसी व्यक्ति 
जिसमें इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों 

रा मुवक्किलों 
मेमधीन अपने मुश्किल के साथ करार करने के लिए अपेक्षा की जाती 

के साथ करार 
है, ऐसा करार करने में असफल रहेगा, तो वह ऐसी पास्ति का , जो ऐसी 

करने में असफलता 
. प्रत्येक असफलता के लिए पांच लाख रुपए से अधिक नहीं होगी, पायी होगा । के लिए शास्ति । 

157. यदि कोई व्यक्ति जो मध्यवती के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, विनि - विनिधानामो 
कामों की शिकायतों को दूर करने के लिए लिखित रूप में बोर्ड द्वारा मी शिकायतों को 
माल किए जाने के पश्चात् ऐसी शिकायतों को दूर करने में असफल रहेगा हर करने में 
दो बह ऐसी शास्तिका, जो ऐसी प्रत्येक असफलता के लिए दस हजार रुपए सफलता के 
से अधिक नहीं होमी , दायी होगा । 

: लिए सास्ति । 
15 . गदि कोई मास्ति . . 

पारस्परिक न 
( क ) जिससे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं धियों की वा 
नियमों या विनियमों के प्रमीन किसी सामूहिक विनिधान रकीम को में कतिपय पनि 
जसकः पन्तर्गस पारस्परिक निधियां है, प्रायोजित करने या चलाने कामों के लिए 

लिए बोर्ड से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रभिप्राप्त करने की अपेक्षा की शास्ति । . 
माती है, ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किए बिना , किमी 
सामरिक विनिधान स्कीम को जिसके अन्तर्गत पारस्परिक निधियां है , , 
प्रायोजित करेगा या चलाएगा तो वह ऐसी गाम्ति का जो ऐसे प्रत्येकदिन 
के लिए जिसके दौरान यह ऐसी किसी मामहिक विमिधाम स्कीम को जिसके 
अन्तर्मत पारस्परिक निधिया है, मलाता है, दस हजार रुपए में अधिक 
कही होगी , या जो दस लाख रुपए होगी , इममे में जो भी प्राधमा हो , 
वामी होगा ; 

( 4 ) जो किसी बिमिधान स्कीम को प्रायोजित करने या बनाने 
लिए सामहिक विनिधान स्कीम के रूप में , जिसके अन्तर्गत पास्परिक 
निधियां हैं, बोरे बारा रजिस्ट्रीकृत है , रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के निचलों 
पोर तो कामनुपालन करने में असफल रहेगा तो ऐसी सास्ति का 
हो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी प्रसफलता जारी राती 
है, इस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी, बा को बम साब गपए 
मोनी, इनमें से जो भी अधिक हो . दायी होगा ; 
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( ग ) जो सामूहिक विनिधान स्कीम के रूप में , जिसके अंतर्गत 
पारस्परिक निधियां हैं , बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रीकृत है, अपनी स्कीमों की 
सूचीयर करने के लिए , जैसी ऐसी सूचीकरण को विनियमित करने वाले 
विनियमों में उपबंधित हैं , आवेदन करने में असफल रहेगा तो यह 
ऐसी शास्ति का , जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी 
भसफलता जारी रहती है , पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगी, 
या जो पांच लाख रुपए होगी, इनमें से जो भी अधिक हो , दायी 
होगा ; 


( घ ) जो सामहिक विनिधान स्कीम के रूप में जिसके अन्तर्गत , 
पास्परिक निधियां हैं, रजिस्ट्रीकृत हैं , किसी स्कीम के यूनिट प्रमाण 
पनों को ऐसी रीनि से , जो ऐमे प्रेषण को विनियमित करने वाले 
विनियमों में उपबंधित है, प्रेषित करने में असफल रहेगा तो वह 
सेसी शास्ति का , जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान रेशी 
मसफलता जारी मती है, पाच हजार रुपए से अधिक नहीं होगी , 
बायी होगा ; 


( 5 ) जो सामूहिक विनिधान स्कीम के रूप में , जिसके अन्तर्गत 
पारस्परिक निधियां भी हैं , रजिस्ट्रीकृत हैं , बिमिधानकर्ताओं द्वारा 
संवत्त प्रावधन धन को विनियमों में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर 
वापस करने में असफल रहेगा तो वह ऐसी शास्ति का , जो ऐसे 
प्रत्येक दिन के लिए , जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है , 
एक हजार रुपए से अधिक नहीं होगी, वायी होगा ; 


( च ) जो सामूहिक यिनिधान स्कीम के रूप में जिसके अन्तर्गत 
पारस्परिक निधियों हैं , रजिस्ट्रीकृत है, ऐसी सामूहिक विनिधाम स्कीमों 
पारा संग्रहीत धन का , विनियमों में विनिर्दिष्ट रीति से पोर अवधि 
के भीतर विनिधान करने में असफल रहेगा तो वह ऐसी शास्ति 
का , जो ऐसी प्रत्येक प्रसफलता के लिए पांच लाख रुपए से अधिक नहीं 
होगी , दायी होगा । 


किसीमास्ति प्रबंध 
कंपनी द्वारा नियमों 
मोर विनियमों का 
पालन करने में 
प्रसफलता के लिए 
शास्ति । 


15 . जहां इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत पारस्परिक निषि 
की कोई आस्ति प्रबंध कम्पनी, किसी ऐसे विनियम का जिसमें आस्ति 
प्रबंध कम्पनी के क्रियाकलापों पर निबंधन के लिए उपबंध किया गया है, 
अनुपालन करने में असफल रहेगा वहां ऐसी आस्ति प्रबंध कम्पनी ऐसी शास्ति 
की , जो ऐसी प्रत्येक प्रसफलता के लिए पांच लाख रुपए से अधिक नहीं 
होगी , वायी होगा । 


1 . यदि कोई व्यक्ति , जो इस अधिनियम के अधीम स्टाम दमास 
के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, - - 


स्टाक बलाल 
की दशा में 
व्यतिक्रम के लिए 
शास्ति । 


( क ) उस प्ररूप में मोर उस रीति से ओ उस स्टाक एक्सचेंज 
द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए जिसका वह सदस्य है, संविवा नोट जारी करने 
में असफल रहेगा तो वह ऐसी शास्ति का जो उस रकम के पाप 
गुने से अधिक नहीं होगी , जिसके लिए उक्त दलाल द्वारा संविदा 
नोट जारी किया जाना अपेक्षित था , दायी होगा : 


( ख ). किसी प्रतिभूति का परिदान करने में असफल रहेगा अथवा 
विभिधानकर्ता को पोध्य रकम का विनियमों में विनिर्विष्ट रीति से 
या अवधि के भीतर संदाय करने में असफल रहेगा वहाँ वह ऐसी 
सास्ति का , जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरानं ऐसी असफलता 
मारी रहती है, पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगी, थायी होगा%B 
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. ( ग ) दलाली की ऐसी रकम प्रभारित करेगा जो विनियमों 
में विनिदिष्ट दलाली में अधिक है यहां वह ऐसी शास्ति का , जो 
पाच हजार रुपए या विनिदिष्ट दलाली के आधिक्य में प्रभारित 
दलाली की रकम के पाच गने में अधिक नहीं होगी , इनमें से जो भी 
अधिक हो , वायी होगा । 


15छ. यदि कोई अंतरंगी व्यक्ति,-- - 


अंतरंगी व्यापार 
के लिए शास्ति । 


(i ) अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की और मे , 
किसी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील सूचना के आधार पर किसी 
स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी निगमति निकाय की प्रतिभूतियों 
में व्यवहार करेगा ; या 


( ii ) कारबार के मामूली अनुक्रम में या किसी विधि के अधीन 
जैसा अपेक्षित है उसके सिवाय , किसी व्यक्ति को , ऐसी सूचना के , 
लिए उसके अनुरोध पर या उसके बिना, कोई अप्रकाशित कीमत । 
संवेदनशील सूचना , संसूचित करेगा ; या 


. ( iii ) मप्रकाशित कीमत संवेदनशील सूचना के आधार पर 
किसी निगमित निकास की किसी प्रतिभूति में किसी अन्य व्यक्ति को 
व्यवहार करने के लिए परामर्श देगा या उसे उपाप्स करेगा , 


तो वह ऐसी शास्ति का , जो पांच लाख रुपए से अधिक नहीं होगी, दायी 
होगा । 


15ज . यदि कोई व्यक्ति , इस अधिनियम के अधीन या इसके अधीन गेयरों के अर्जन 
बनाए गए. किन्हीं नियमों या विनियमों की अपेक्षानुसार,- -- , . 

और अधिग्रहण 

को प्रकट न करने 
( i ) किसी निगमित निकाय के किन्हीं शेयरों का . अर्जन के लिए शास्ति । 
करने के पूर्व उस निगमित निकाय में के अपने कुल सेयरों को प्रकद 
करने में , या 


(ii ) न्यूनतम कीमत पर शेयरों का अर्जन करने की सार्वजनिक 
घोषणा करने में , 


असफल रहेगा तो वह ऐसी शास्ति का , जो पांच लाख रुपए से अधिक 
नहीं होगी , दायी होगा । 


15R . ( 1 ) धारा 15क , धारा 15ख , धारा 15ग , धारा 15घ , न्यायनिर्णयन करने 
धारा 153 , धारा 154 , धारा 15छ और धारा 15ज के अधीन न्याय- कीभित । 
निर्णयन करने के प्रयोजन के लिए कोई बोर्ड शास्ति अधिरोपित करने के 
प्रयोजन के लिए संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के 
पश्चात , विहित रीति से जांच करने के लिए प्रभाग प्रमुख से प्रनिम्न 
पंक्ति के किसी अधिकारी को न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त करेगा । 


( 2 ) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को , कोई जांच करते समय, ऐसे व्यक्ति 
को , जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित है, साक्ष्य देने या 
कोई ऐसी दस्तावेज पेश करने के लिए, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की 
" राय में , जांच कीविषयवस्तु . के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत हो सकती 
है, समन करने और उसे हजिार कराने की शक्ति होगी और यदि, ऐसी 
जांच करने पर, उसका यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति उपधारा 
( 1 ) में विनिर्दिष्ट धारामों में से किसी के उपबंधों का अनुपालन करने में 
पसफल रहा है तो वह उने धारामों में से किसी के उपबंधों के अनुसार ऐसी 
शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो वह ठीक समझे । .. . 


AAI MA . . UP 


) 


10 


- 


. 
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[ भाग 2 


DLA . 


म्पायमिर्णायक 
अधिकारी द्वारा 
ध्यान में रखी पाने 
बाली बातें । 


15 . न्यायनिर्णायक अधिकारी, धारा 15म के अधीन शास्ति की 
मात्रा का म्यायनिर्णयम करते समय , निम्नलिखित बातों का सम्यक् ध्यान 
रखेगा , अर्थात् : 


( क ) व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप हए अननुपाती अभिलाभ 
या प्रमुचित फायदे की रकम, जहां कहीं अनुमान लगाया जा सकता हो ; 


( ख ) व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप किसी विनिधानकर्ता या 
विनिधानकर्तामों के समूह को कारित हानि की रकम ; 


( ग ) व्यतिक्रम की प्रावृतीय प्रकृति । 

अन्याय - 
अपील मधिकरण की स्थापना , अधिकारिता, प्र.धिकार और प्रक्रिया 


प्रतिभूति अपील 
प्राधिकरण की 
स्थापना । 


15t . ( 1 ) केन्द्रीय सरकार , अधिसूचमा द्वारा , एक या अधिक अपील 
प्रधिकरणों की , जिसका माम प्रतिभूति अपील अधिकरण होगा , स्थापना 
करेगी , जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन ऐसे मधिकरण को प्रवत्स 
अधिकारिता, शक्तियां और प्राधिकार का प्रयोग करेगा । 


( 2 ) केन्द्रीय सरकार , उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट अधिसूचना में ऐसे 
विषयों और स्थानों को भी विनिर्दिष्ट करेगी जिनके संबंध में प्रतिभति 
अपील अधिकरण अधिकारिता का प्रयोग कर सकेगा । 


प्रतिभूति अपील 
प्राधिकरण की 
संरचना । 


15ठ . प्रतिभूति अपील अधिकरण केवल एक व्यक्ति से ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् प्रतिभूति अपील प्रधिकरण का पीठासीन अधिकारी कहा गया 
है । मिलकर बनेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, नियुक्त 
किया जाएगा । 


प्रतिभूति अपील 
प्राधिकरण के 
पीठासीन अधि 
फारी की नियुक्ति 
के लिए अहसाएं । 


155 कोई व्यक्ति , प्रतिभूति अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी 
के रूप में नियुक्ति के लिए सभी महित होगा जब वह 


( क ) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या 
होने के लिए अहित है ; या 


( ख ) भारतीय विधि सेवा का सदस्य रह चुका है और जिसने 
उस सेवा की श्रेणी 1 का पद कम से कम तीन वर्ष तक धारण 
किया है ; या 


( ग ) कम से कम तीन वर्ष तक किसी अधिकरण के पीठासीन 
अधिकारी का पद धारण कर चुका है । 


पावधि । 


158. प्रतिभूति अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी, अपने पद 
ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की प्रमाधि सक अथवा पैसठ वर्ष की प्राय 
प्राप्त कर लेने तक , इनमें से जो भी पूर्वतर हो , अपना पद धारण करेगा । 


पीठासीन अधि 
फारियों के वेतन 
और भसे तथा 
सेवा के प्रम्य 
निधन और 


15ण . प्रतिभूति अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को संदेय 
वेतन और भते तथा सेवा के अन्य निबंधम और शर्ते जिनके अंतर्गत पेंशन , 
उपवान और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे हैं, ऐसी होंगी जो विहित की जाएं : 


. परन्तु उक्त पीठासीन अधिकारी के वेतन और . भसों में और उसकी 
सेवा के अन्य निबंधनों और शो में उसकी निमुक्ति के पश्चात उसके लिए 
प्रभाभकारी परिवर्तन महीं किया जाएमा । 


काम 15 
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15 . यदि प्रतिभूति अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के पद रिक्तियों का भरा 
में प्रस्थायी अनुपस्थिति से मित्र किसी कारण से कोई रिक्ति हो जाती जामा । 
है तो केन्द्रीय सरकार, किसी अन्य व्यक्ति को उस रिक्ति को भरने के लिए 
इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त करेगी और कार्यवाहियो 
उस प्रक्रम से जब रिक्ति भरी जाती हैं , प्रतिभूति अपील प्रधिकरण के समक्ष 
चालू रखी जा सकेगी । 


154 ( 1 ) किसी प्रतिभूति अपील अधिकरण का पीठासीन अधि - पदस्याग पोर 
कारी, मेन्द्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना हटाया जामा । 
द्वारा अपना पद त्याग सकेगा : . 


परन्तु उक्त पीठासीन अधिकारी, जब तक कि उसे केन्द्रीय सरकार 
द्वारा पहले ही पद त्याग करने की अनुशा नहीं दे दी जाती है , तब तक 
पद धारण करता रहेगा जब तक ऐसी सूचना के प्राप्त होने की तारीख 
से सीन मास समाप्त नहीं हो जाते हैं अथवा जब तक उसके उत्तराधिकारी 
के रूप में सम्यक रूप से नियुक्त व्यक्ति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता 
है अथवा अब तक उसकी पदावधि समाप्त नहीं हो जाती है , इनमें से जो 
भी पूर्वतर हो । 


( 2) किसी प्रतिभूति अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को 
उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि साबित कदाचार 
या असमर्थता के प्राधार पर, उच्चतम न्यायालय के किसी म्यायाधीश द्वारा 
ऐसी जोष किए जाने के पश्चात् , जिसमें ऐसे पीठासीन अधिकारी को उसके 
विरुद्ध पारोपों की सूचना दे दी गई है और उन आरोपों के संबंध में 
सुनवाई का उचित अवसर दे दिया गया है , केन्द्रीय सरकार ने प्रादेश नहीं 
वे दिया है । 


. ( 3 ) केन्द्रीय सरकार, पूर्वोक्त पीठासीन अधिकारी के कवापार या 
असमर्थता के अन्वेषण करने की प्रक्रिया का , नियमों द्वारा , विनियमन कर 
सफेगी । 


15द . प्रतिभूति प्रपोल प्रधिकरण के पीठासीन अधिकारी रूप में अपील प्रधिकरण 
किसी व्यक्ति को नियुका करने वाला केन्द्रीय सरकार का कोई प्रादेश, गठित करने वाले 
किसी रीति से प्रश्नगत नहीं किया जाएगा और प्रतिभूति अपील अधिकरण आवेशों का अंतिम 
के समक्ष कोई कार्य या कार्यवाही , किसी. रोति से कवल इस प्राधार पर होना और उनसे 
प्रश्नमत नहीं की जाएगी कि प्रतिभूति अपील प्राधिकरण के मठन में कोई कार्यवाहियों का 
बुटि है । 

प्रविधिमाम्य न 
होना । 


151 ,. ( 1 ) केन्द्रीय सरकार, प्रतिभूति अपील अधिकरण के लिए ऐसे प्रतिभूति अपील 
अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी, जो यह सरकार ठीक समझे । अधिकरण के 

कमचारिवृन्द । 


( 2 ) प्रतिभूति अपील अधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी, पीठासीन 
अधिकारी के साधारण अधीक्षण के प्रधान अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे । 


( 3 ) प्रतिभूति अपील अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के 
वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्ते ऐसी होगी जो विहित की जाएं । 


1 . ( 1 ) उपधारा ( 2) मे जैसा उपबंधित है उसके सिवाय प्रतिभूति अपील 
कोई व्यक्ति , जो इस अधिनियम के अधीम किसी · न्यायनिर्णायक अधिकारी अधिकरण को 
द्वारा किए गए किसो मावेश से व्यथित है , उस विषय में अधिकारिता रखने अपील । 
वाले प्रतिभूति अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा । 
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. . ( 2 ) न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पक्षकारो की सहमति से किए 
गए किसी पापेश की प्रतिभूति अपील अधिकरण को कोई अपोल महीं होगी । 


( 3 ) उपधारा ( 1 ) के प्रधान प्रत्येक अपील, उस तारोगा से जिसको 
न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा किए गए आदेश की प्रति उसे प्राप्त होती 
है , पंसालीम दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी और वह ऐसे 
प्रम्प में होगी और उसके माथ ऐसी फीस होगी ओ विहित की जाए : 


परन्तु प्रतिभूति अपील अधिकरण पैतालीस दिन की उक्त अवधि की 
समाप्ति के पश्चात् कोई अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह ममाधान 

जाता है कि उस अवधि के भीतर उसे फाइल न करने के लिए पर्याप्त 
हेसुक था । 


( 4 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन अपील की प्राप्ति पर, प्रतिभूति अपील 
अधिकरण , अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् , उस 
पर उस आदेश की , जिसके विरुख अपील की गई है , पुष्टि करने वाला , 
उसे उपांतरित करने वाला या उसे अपास्त करने वाला ऐसा आदेश पारित 
कर सकेगा जो वह ठीक समझे । 


( 5 ) प्रतिभूति अपील अधिकरण , अपने द्वारा किए गए प्रत्येक प्रादेश 
की प्रति, अपील के पक्षकारों को तथा संबंधित न्यायनिर्णायक अधिकारी को 
भेजेगा । 


( 6 ) प्रतिभूति अपील अधिकरण द्वारा अपने समक्ष उपधारा ( 1 ) के 
प्रधीम फाइल की गई अपील पर यथासंभव शीघ्रता से कार्यवाही की जाएगी 

और यह ऐसी अपील का , ऐसी अपील की प्राप्ति की तारीख से छह मास 
के भीतर, निपटारा करने का प्रयास करेगा । 


1908 का 


5 


प्रतिभूति अपील . . 15प. ( 1 ) प्रतिभूति अपील मधिकरण , सिविल प्रक्रिया सहिता , 
अधिकरण की 1908 में अधिकथित प्रक्रिया द्वारा प्रावन नहीं होगा , किन्तु वह नैसर्गिक 
प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करेगा तथा इस अधिनियम के पौर 
शक्तियो । । किन्हीं नियमों के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए , प्रतिभूति अपोल अधि 

करण को अपनी प्रक्रिया का विनियमन करने की शक्तियां होंगी, जिनके 
अंतर्गत उन स्थानों को नियतं करमा है, जहां पर वह अपनी बैठकें कर 
सकेगा । 


( 2 ) प्रतिभूति अपील अधिकरण को , इस अधिनियम के अधीन अपने 
कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए , निम्नलिखित विषयों की बायस 
वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता , 1908 के अधीन वाद 
का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं , अर्थात् : - - 


1908 का 


5 


— (क ) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और 
शपथं पर उसकी परीक्षा करना ; 


करण 


.. . ( ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा 
करना ; 


(ग ) मापथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ; 


. .: ( घ) साक्षियों या प्रस्तावेजों को परीक्षा के लिए; कमीशन 
निकालना ; 

(१) अपने विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना ; .... 

(च ) किसी प्रावेवन को म्पतिक्रम के लिए खारिज करना या 
उसका एकपक्षीय रूप से विनिश्चय करना । 


अनुभाग 1 ] 


- 


- . 

" -- - - - - 
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. . ( छ ) किसी मावदन को व्यतिक्रम के लिए खारिज करने के 
किमी आदेश को या अपने द्वारा एकपक्षीय रूप से पारित किसी 
मादेश को अपास्त करना । 


( ज ) कोई अन्य विषय , जो विहित किया जाए । 


1860 का 45 


( 3 ) प्रतिभूमि अपील अधिकरण के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय 
दंश गंहिता की धारा 193 और धारा 228 · के अर्थ में तथा धारा 1969 
के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी और प्रतिभूति 
अपील अधिकरण , दंड प्रत्रिया संहिता , 1973 की धारा 195 और अध्याय 
25 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा । 


1974 का 2 


15फ . अपीलार्थी, प्रतिभूनि अपील अधिकरण के समक्ष मामला विधिक प्रति 
प्रस्तुत करने के लिए वैयक्तिक रूप से हाजिर हो सकेगा अथवा एक या . निधित्व का अधि 
एक से अधिक विधि व्यवसायियों को अथवा अपने किमी अधिकारी को कार । 
प्राधिकृत कर मकेगा । 


1963 का 36 


15ब. परिसीमा अधिनियम , 1963 के उपबन्ध , प्रतिभूति अपोल 
अधिकरण को की गई अपील कोः जहाँ तक हो सके , लाग होंगे । 


परिमीमा । 


1860 का 45 


15भ. प्रतिभूति अपील अधिकरण का पोठामोन अधिकारी तथा उसके प्रतिभूति अपील 
अन्य अधिकारी और कर्मचारी, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ___ अधिकरण के 
में लोक सेवक सममें जाएंगे .। . . . . . . . 

पीठासीन अधि 
कारी और कर्म 
पारिवन्द का लोक 
सेवक होना । 


15म . किसी सिविल न्यायालय को , किसी ऐसे विषय के संबंध में सिविल न्यायालय 
जिसका अवधारण करने के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी की अधिकारिता 
ग्यायनिर्णायक अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन गटित किमी प्रतिभूति का न होना । 
अपोल अधिकरण को इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन मशक्त किया 
गया है , कोई बाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी 
और किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण द्वारा, इस अधिनियम द्वारा या 
इसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली 
किसी कार्रवाई की बाबत कोई व्यादेश, नहीं दिया जाएगा । . 


15य. कोई ऐसा व्यक्ति, जो प्रतिभूति अपील प्रधिकरण के किसी उच्च न्यायालय 
विनिश्चय या मादेश से व्यथित है , प्रतिभूति , अपील अधिकरण के विनिश्चय को अपील । 
या आदेश की अपने को संसूचना की तारीख में साठ दिन के भीतर, ऐसे 
मादेश में उत्पन्न होने वाले तथ्य या विधि के किमी प्रश्न के बारे में उरूच 
न्यायालय को अपील कर सकेगा : 


• . परन्त . यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी 
उक्त अवधि के . भीतर अपील करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया 
गमा था . तो वह उसे साठ दिन से अनधिक की प्रसिरियत . अवधि के भीतर 
अपील करने के लिए प्रशांत कर समेगा । । . 


10. मल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा । ( 2 ) में , " साठ दिन " पारा 18 का 
शब्दों के स्थान पर "मने दिन " भाव रखे जाएंगे । 

संशोधन । 
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नई धारा 200 11. मूल अधिनियम की धारा 20 के पश्चात् निम्नलिखित धारा मन्त: 
का अन्तःस्थापन । स्थापित की जाएगी , प्रर्यान् : -- 


अधिकारिता का 
वर्जन । 


" 20 % . इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा पारित कोई भावेश, 
धारा 20 में जैसा उबंधित है उसके सिवाय अपीलीय नहीं होगा और 
किसी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे विषय की बाबत अधिकारिता नहीं 
होगी जिसको बोर्ड , इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन कोई मादेश पारित 
करने के लिए सशक्त है और इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन गेर्ड 
द्वारा पारित किसी प्रवेश के प्रमुसरण में की गई या की जाने वाली किसी 
कार्यवाही की बाबत कोई आदेश किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा 
नहीं दिया जाएगा । " । 


धारा 23 का 
संशोधन । 


____ 12. मूल अधिनियम की धारा 23 में , " कार्यवाही, केन्द्रीय सरकार के " शब्दों 
के पश्चात " या बोर्ड के " माद अन्त :स्थापित किए जाएंगे । 


धारा 24 स्थान 
पर मई धारा का 
प्रतिस्थापन । 


13. मूल अधिनियम की धारा 24 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी 
जाएगी, अर्थात् : -- 


मपराध । 


" 24. ( 1 ) इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा 
शास्ति के किसी अधिनिर्णय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले मिना, यदि कोई व्यक्ति 
इस अधिनियम या इसके प्रधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों 
का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या उल्लंघन का 
दुष्प्रेरण करेगा तो वह कारावास से , जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो 
सकेगी या जुर्माने से , या दोनों से , संजीय होगा । 

) यदि कोई व्यक्ति , न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अधिरोपित 
शास्ति का संवाय करने में असफल रहेगा अथवा उसके किन्हीं निदेशों या 
आदेशों का पालन करने में असफल रहेगा तो यह कारावास से , जिसकी अवधि 
एक मास से कम की नहीं होगी किन्तु सीन वर्ष तक की हो सकेगी , या 
मुममि से , जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु दस हजार रुपए 
तक का हो सकेगा , या दोनों से , दण्डनीय होगा । " । 


संशोधन । 


14. मूल अधिनियम की धारा 26 को उपधारा ( 1 ) में से केन्द्रीय सरकार 
की पूर्व मंजूरी से " शब्दों का लोप किया जाएगा । 


धारा 28 का 
लोप । 


15. मूल अधिनियम की धारा 28 का लोप किया जाएगा । 


धारा 29 का 
संशोधन । 


___ 18. मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा ( 2 ) में,--- 

(i) खंर (ग ) का लोप किया जाएगा ; 

( i) खंड ( प ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किए जाएंगे , 
मर्यात् : 


"( घक ) धारा 158 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जांप की रीति ; 


( पल ) धारा 18ण, और धारा 15ध की उपधारा ( 3) प्रवीन 
प्रतिभूति अपील प्रधिकरण के पीठासीन अधिकारियों तथा अन्य 
अधिकारियों और कर्मचारियों के बेवन और मस्ते तया सेवा के अन्य 
निबंधन और म 


( ग ) पारा 14 की उपधारा ( 3 ) के अधीन प्रतिभूति 
अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों के कदाचारमा प्रथमर्थवा 
का सम्वेषण करने के लिए प्रक्रिया ; 


अनुभान 1 ] 
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( पष ) वह प्ररूप जिसमें धारा 15म के अधीन प्रतिभूति अपील 
अधिकरण के समक्ष अपील फाइल की जा सकेगी और ऐसी अपील 
की धाबत संवेय फीस । "। 


17. मूल अधिनियम की धारा 30 में , 


धारा 30 का 
संशोधन । 


( क ) उपधारा (1 ) में से “ केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से " 
शब्दों का लोप किया जाएगा ; 


( ख ) उपधारा ( 2 ) के खंड ( ग ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड 
रखे जाएंगे, अर्थात् : -- 


" ( ग ) पूंजी निर्गमन , प्रतिभूतियों के अंतरण से संबंधित विषय 
और उनके भानुषंगिक अन्य विषय तथा यह रीति जिससे ऐसे विषय 
धारा 11क के अधीन कम्पनियों द्वारा प्रकट किए जाएंगे; 


( घ ) ये शतं जिनके अधीन रहते हए धारा 12 के अधीन 
रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण 
पन के लिए फीस की रकम संदत की जानी है तथा उपधारा ( 1 ) 
के अधीम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन या रहकरण की 
रीति । " । 


मध्याय 3 


प्रतिभूति संथिया ( विनियमन ) अधिनि -म , 1955 का संशोधन 


1956फा 42 


18. प्रतिभूति संविदा (विनियमन ) अधिनियम , 1956 की . ( जिसे इस उद्देशिका का 
अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है ) उद्देशिका में से "विकल्प संशोधन । 
करारों को प्रतिषिद्ध करके " शब्दों का लोप किया जाएगा । 


__ 19. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) में , " छह मास " शब्दों 
के स्थान पर " वो मास " शब्य रखे जाएंगे । 


धारा 8 का 
संशोधन । 


20. मल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा ( 3 ) में , " छह 
शम्खों के स्थान पर " दो मास " शब्द रखे जाएंगे । 


मास धारा 10 का 

संशोधन । 


21. मल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित मई धारा 131 
फी जाएगी, अर्थात् : ---- 

का अंतःस्थापन । 


13 . स्टाक एक्सचेंज, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अतिरिक्त व्यापार 
पूर्व अनुमोदन से , उक्रा बोर्ड द्वारा नियत निबंधनों और शर्तों के प्रनसार, स्थल । 
अतिरिक्त व्यापार स्थल स्थापित कर सकेगा । 


स्पष्टीकरण ---- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, " अतिरिक्त व्यापार 
स्थल " में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज द्वारा उसके कार्यक्षेत्र के बाहर 
निवेशकों को उस स्टाक एक्सचेंज के विनियमन ढांचे के अधीन ऐसे व्यापार 
स्थल के माध्यम से प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय करने हेतु समर्थ बमाने 
के लिए प्रस्थापित व्यापार परिधि या व्यापार सुविधा अभिप्रेत है । । 
22. मूल अधिनियम की धारा 20 का लोप किया जाएगा । 


धारा 20 फा 
लोप । 
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धारा 21 के 
" थान पर नई 
धारा का प्रनि 
स्थापन । 


पार कर सातत्या की धारा 2 म्यानमार सचिन भारत रत 


23. मल अधिनियम की धांग 21 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी 
जाएगी , अर्थात : --- 


सूचीबद्ध करने के 
लिए शत । 


" 21. जहां किसी व्यक्ति के प्रावेदन पर किसी मान्यताप्राप्त स्टाक 
एक्सचेंज में प्रतिभूतियां सूचीबद्ध की जाती है वहां ऐसा व्यक्ति उस स्टाक 
एक्सचेंज के माथ किए गए सुचीकरण करार की शर्तों का पालन 
करेगा । " 


24 . मल अधिनियम की धारा 23 में , - -- 


धारा 23 का 
संशोधन । 


( क ) उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ ) का लोप किया जाएगा ; 
- : “ ( व.) उपधारा ( 2 ) में , " प्रथयो जो धारा 21 के अधीन भारतीय 
प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या " शब्दों के स्थान पर “ अथवा जो धारा 21 
के उपबंधों का या " शब्द रो जाएंगे । 


धारा 30 को 
संशोधन । 


25. मुल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा ( 3 ) में से "पूर्व प्रकाशन 
की शर्त के अधीन होगा और " शब्दों का लोप किया जाएगा । 


अध्याय 4 


निरसन और व्यावृत्तियां 
26. ( 1 ) प्रतिभूति विधि ( संशोधन ) अध्यादेश , 1995 इसके द्वारा 
निरसित किया जाता है । 


निरसन और 
व्यावृति । 


189 5 का अध 
दश संख्यांक 5 


( 2 ). ऐसे निरसन के होते हुए भी , उक्त अध्यादेश द्वारा संशोधित भारतीय 
प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम , 1992 और प्रतिभूति संविदा ( विनि , 1992 का 15 
ईयमन ) अधिनियम , 1956 के अधीन की गई को बात या कार्रवाई इस अधिनियम 1956 का 12 
द्वार संशोधित उन अधिनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी " 
जाएगी । 


. 


. . . । 


[ अनुमान+ 1 ] 
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वक्फ अधिनियम , 1995 


( 1995 का अधिनियम संख्यांक 43 ) 

[ 22 नवम्बर , 1995 ] 


वषफों के बेहतर प्रशासन और उनसे संबंधित 
या आनुषंगिक विषयों का उपबंध 

करने के लिए 
. अधिनियम . 


भारत गणराज्य के छियालीमवें वर्ष में संमद नाग निम्नलिखित रूप में यह 
अधिनियमित हो : 


अध्याय 1 


प्रारंभिक 


नाम , 


और 


1. ( 1 ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वक्फ अधिनियम , 1995 संक्षिप्स 

विस्तार 

प्रारंभ । 
( 2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय, संपूर्ण भारत पर है । 


यह किसी राज्य में उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार , 
राजपत्र में अधिसूचना द्वारा , नियत करे तथा किसी राज्य के भीतर भिन्न 
भिन्न क्षेत्रों के लिए और इस अधिनियम के मिन-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न 
भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी, और किसी उपबंध में इस अधिनियम के 
प्रारंभ के प्रति निर्देश का किसी राज्य या उसमें के किसी क्षेत्र के संबंध में 
यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ऐसे राज्य या क्षेत्र में उस उपबंध के प्रारंभ के 
प्रति निर्देश है । 


2. इस अधिनियम के अधीन अभिव्यक्त रूप से जैसा सम्पथा उपबंधित है 
उसके सिवाय , यह अधिनियम सभी वक्फों को लागू होगा , चाहे वे इस अधिनियम 
के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात् सृष्ट किए गए हों : 


अधिनियम का 
लागू होना । 


परन्तु इस अधिनियम की कोई बात दरगाह ख्वाजा साहिब, अजमेर को लागू 
नहीं होगी जिसको दरगाह ख्वाजा साहिब अधिनियम , 1955 लाग होता है । 


1955का 36 


3. इस अधिनियम में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो 


परिभाषाएं । 


( क ) “हिताधिकारी " से कोई ऐसा व्यक्ति मा ऐसा उद्देश्य अभिप्रेत 
है जिसके फायदे के लिए बफ सृष्ट किया जाता है, और इसके अन्तर्गत 
धार्मिक , पवित्र पीर पूते उद्देश्य तया कोई अन्य लोकोपयोगी उद्देश्य है जो मुस्लिम 
विधि द्वारा स्वीकृत है ; 


. भानमा रापान मसाधारण 


हाय 


ख ) “ फायदा " के अन्तर्मल कोई प्रेसा फायदा नहीं पाता है जिसका 
दावा करने के लिए कोई मतवल्ली, केवल ऐसा मुतवल्ली होने के कारण हकदार 


) " मोई " से धारा 13 की , यथास्थिति , उपधारा ( 1 ) या उपधाय 
2 ) के अधीन स्थापित वक्फ बोर्ड अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत धारा 
106 के अधीन स्थापित सामान्य यक्फ बोर्ड है ; 


( च ) “ मुख्य कार्यपालक अधिकारी " से धारा 23 की उपधारा ( 13 
के अत्रीन नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है ; 


( छ ) “परिषद् ” से धारा 
अभिप्रेत है ; 


के अधीन स्थापित केन्द्रीय वक्फ परिषद् 


( प ) " कार्यपालक अधिकारी " से धारा 38 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया कार्यपालक अधिकारी मभिप्रेत है ; 


( छ) “ वक्फों की सूची " से धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के अधीम 
प्रकाशित वक्फों की सूची अभिप्नेत है ; 


( ज ) “सवस्य ” से बोर्ड का सदस्य 
अध्यक्ष है ; 


अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत 


( झ ) “मुतबल्ली " से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो मौखिक 
लते भत्रका किसी ऐसे बिलेख या लिखत के अधीन जिसके द्वारा कोई वस्फ 
सष्ट किया गया है अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी वक्फ का 
मुतवल्ली नियुक्त किया गया है और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति है जो 
किसी रूढ़ि के प्राधार पर किसी बफ का मुलवस्ती है का जो मायव मुत 
बस्सी , खादिम , मुजावर , समदानशीन , प्रमीन या मुसबल्सी के कर्तव्यों का 
पालन करने के लिए मुखमल्सी द्वारा निमुक्ता कोई अन्य म्यक्ति तमा बस 
अधिनियम में पैसा पायथा उपबंधित है उसके सिवाय , कोई व्यक्ति , समिति 
पा निगम है, जो तत्समय किसी धफ या बफ संपत्ति का प्रबंध या प्रसासन 
कर रहा है : 


परन्तु फिसी समिति या निगम के किसी सदस्य के बारे में यह मही 
सममा जाएगा कि बन मुसवल्ली है जब तक कि ऐसा रावस्य ऐसी किसी 
समिति पा निगम का पवाधिकारी नहीं है ; 


( म ) किसी वफ के संबंध में , " शुख वार्षिक प्राय में धारा 12 at 
उपधारा ( 1 ) के स्पष्टीकरणों के उपबंधों के अनुसार अबधारित शुद्ध वाषिक 
माय अभिप्रेत है : 


( ट ) " पक्फ में हितबद्ध व्यक्ति " से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो 
पाप से कोई धप -संबंधी या अन्य फायदे प्राप्त करने का हकदार है और 
इसके अन्तर्गत है 


। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वक्फ से संबंधित किसी मस्जिय , 
विगण , चामयिा, परमाह मानमाह , सकारा, कनिसान या किसी 
माय धार्मिक संस्था में सात करने या कोई धार्मिक कृस्य करने का 
अवमा यफ के अधीन किसी धार्मिक या पूर्स संस्था में भाग लेने का 
अधिकार है । 
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भारत का राजपा असाधारण 


(ii ) वाकिफ तथा वाकिफ का कोई वशण और भुतवल्ली ... 


( ठ ) “विहित " से अध्याय 3 के मियाय , राज्य सरकार द्वारा बनाए 
गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ; 


( उ ) “विनियम " से इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा समाए 
गए विनियम अभिप्रेत है ; 

( ) "शिया वक्फ " से शिया विधि द्वारा शासित बक्क अभिप्रेत है: 


( ण ) “ सुन्नी वक्फ " से सुन्नी विधि द्वारा शासित बफ अभिप्रेत है ; 


( त ) “ सर्वेक्षण प्रायुक्त " से धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
नियुक्त वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त अभिप्रेत है और इसके अलर्गत धारा - की 
उपधारा ( 2 ) के अधीन नियुक्त अपर वक्फ रावक्षण प्रायुक्त या सहायक वक्फ 
सर्वेक्षण आयुक्त है ; 


( प ) किसी क्षेत्र के संबंध में , “ अधिकरण " से धारा 83 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन गठित ऐसा अधिकरण अभिप्रेत है, जिसको उस क्षेत्र के 
संबंध में अधिकारिता है ; 


( द ) " वक्फ " से इस्लाम के मानने वाले किसी व्यक्ति द्वारा , किसी 
ऐसे प्रयोजन के लिए, जो मुस्लिम विधि द्वारा पविन , धार्मिक या पूर्त माना 
गया है, किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का स्थायी समर्पण अभिप्रेत है और 
इसके अन्तर्गत है, 


(i ) उपयोग द्वारा वक्फ , किन्तु ऐसे वक्फ का केवल इस कारण वक्फ 
होना समाप्त नहीं हो जाएगा कि उसका उपयोग करने वाला समाप्त 
हो गया है चाहे ऐसी समाप्ति की अवधि कुछ भी हो ; . 


( i ) किसी ऐसे प्रयोजन के लिए अनुबान जो मुस्लिम विधि 
द्वारा पवित्र , धार्मिक या पूर्त माना गया है और इसके अन्तर्गत मशरुत 
उल -खिदमत है ; और 


( iii ) थम्फ प्रलल - पोलाद, वहां तक जहां तक कि संपत्ति का 
समर्पण किसी ऐसे प्रयोजन के लिए किया गया है, जो मुस्लिम विधि 
द्वारा पभिन्न , धार्मिक या पूर्त माना गया है , 


और "वाकिफ " से ऐसा ममर्पण करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है ; 


( ध ) " धक्फ विलेख " से कोई ऐसा विलेख या लिखत मभिप्रेत है 
जिसके द्वारा कोई वक्फ सृष्ट किया गया है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा 
विधिमान्य पश्चातवर्तीविलेख या लिखत है जिसके द्वारा मूल समर्पण के किसी 
निबंधन में परिवर्तन किया गया है । 


( म ) "वक्फ निधि " से धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के मधीन बनाई 
गई . वक्फ निधि अभिप्रेत है । . 


अध्याय 
बाफों का सर्वेक्षण . 


( 1 ) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा , राज्य के लिए एक भक्कों का प्रारं 
मक सर्वेक्षण मायुक्त और इतने अपर माफ सर्वेक्षण प्रायक्त या संहायक वफ म्भिक सर्वेक्षण 
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भाग 2 


सर्वेक्षण मायुक्त नियुक्त कर सफेगी जितने इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख 
को राज्य में विद्यमान वयफों का सर्वेक्षण करने के प्रयोजन के लिए पावश्यक हों । 


( 2 ) सभी अपर वक्फ सर्वेक्षण आयुषत और सहायक वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त इस 
अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन , यक्फ सर्वेक्षण प्रायुक्त के साधारण 
पर्यवेक्षण और नियंत्रण के प्रधीग करेंगे । 


( 3 ) सर्वेक्षण प्रायुक्त , ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह मावश्यक समझे , 
इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को राज्य में या उसके किसी भाग में 
विद्यमान वक्फ की बात अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा जिसमें 
निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात: - - 


- ( क ) राज्य में वक्फों की संख्या जिसमें शिया वक्फ और सुन्नी वक्फ 
मलग - अलग वर्शित किए जाएंगे ; 

( ख ) प्रत्येक वक्फ का स्वरूप और उद्देश्य : 
(ग ) प्रत्येक वक्फ में समाविष्ट संपसि की सकल प्राय : 

( प ) प्रत्येक वक्फ की बामस देय भू- राजस्व, उपकरों, रेटों और करों 
की रकम ; 


( क ) प्रत्येक वक्फ की प्राय की वसूली करने में उपगत व्यय तथा मस 
बल्ली का वेतन या अन्य पारिश्रमिक ; और 


( च ) प्रत्येक वक्फ के संबंध में ऐसी प्रम्य विशिष्टियां, जो विहित 
की जाएं । 


( 4 ) सर्वेक्षण प्रायुक्त को , कोई जांच करते समय निम्नलिखित विषयों की 
बाबत वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता , 1908 के अधीन सिविल 1908 का 
म्यायालय में निहित होती हैं, प्रात: - - 


( क ) फिसी साक्षी को समन करमा और उसकी परीक्षा करना ; 


( ख ) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण किए जाने और पेश किए जाने 
की अपेक्षा करना ; 


( ग ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा 
करना ; 


( अ ) किसी साक्षी या लेखानों की परीक्षा करने के लिए कमीशन 
निकालना ; 


( छ ) कोई स्थानीय निरीक्षण या स्थानीय अन्वेषण करना ; 


( प ) ऐसे अन्य विषय जो विहित किए जाएं । 


( 5 ) यदि , ऐसी किसी जांच के दौरान , इस बारे में कोई विवाद उत्पन हो 
माता है कि कोई विशिष्ट वक्फ शिया वक्फ है या सुन्नी वक्फ और वक्फ के 
विलेख में उसके स्वरूप के बारे में स्पष्ट संकेत है तो विवाद का विनिश्चय ऐसे 
बिलेख के आधार पर किया जाएगा । 


( 6) , राज्य सरकार, राजपक्ष में अधिसूखमा द्वारा, सर्वेक्षण प्रायुक्त को 
राज्य में संभ संपत्तियों का द्वितीय या गावातवर्ती सर्वेक्षण करने के लिए 
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- - 


- 


भिदेश , दे सकेगी तथा उपधारा ( 2 ), उपधारा ( 3) , उपधारा ( 4 ) और 
उपधारा ( 5 ) के उपबंध ऐसे सर्वेक्षण को वैसे ही लागू होंगे जैसे में उपधारा 
( 1 ) के अधीन निर्दिष्ट सर्वेक्षण को लागू होते हैं : 


. . परन्तु ऐसा कोई द्वितीय या पश्चावती सर्वेक्षण तब तक नहीं किया जायेगा 
जब तक कि उस तारीख से , जिसकी ठीक पूर्ववर्ती सर्वेक्षण के संबंध में उपधारा 
( 3 ) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी , बीस वर्ष की अवधि समाप्त नहीं 
हो जाती है । 


5. ( 1 ) धारा 4 की उपधारा ( 6 ) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, राज्य मल्फों की सूची 
सरकार उसकी प्रति बोर्ड को भेजेगी । 

का प्रकाशन । 
( 2 ) बोर्ड, उपधारा ( 1 ) के अधीन उसे भेजी गई रिपोर्ट की परीक्षा करेगा 
और उस राज्य के सभी वक्फों या शिया वक्फों की सूची प्रकाशित करेगा 
जिससे यह रिपोर्ट . संबंधित है, चाहे वे इस अधिनियम के प्रारंभ पर विद्यमाम 

हो या उसके . पश्चात अस्तित्व में आये हों . और उसमें ऐसी . अन्य विशि 
. प्टिसया होंगी जो विहित की जाएं । 


वक्फी से संबंधित 
विवाद । 


8. ( 1 ) यदि यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई विशिष्ट संपत्ति , जो वक्फों 
• की सूची में वक्फ संपत्ति के रूप में विनिर्दिष्ट है, वक्फ संपत्ति है या महीं 
· अथवा ऐसी सूची में विनिर्दिष्ट कोई वक्फ , शिया वक्फ है या . सुन्नी वक्फ तो 
बोर्ड या धक्फ का मुतवल्ली अथवा उसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस प्ररम 
के विनिश्चय के लिए अधिकरण में वाद संस्थित कर सकेगा और उस विषय की 
मावत उस अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा : 


परन्तु प्रधिकरण द्वारा बोर्ड कोई ऐसा वाव, वक्फों की सूची के प्रकाशन 
की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जाएगा । 


स्पष्टीकरण - इस धारा और धाय के प्रयोजनों के लिए; "उसमें हितबद्ध 
. . कोई व्यक्ति " पद के अन्तर्गत , इस अधिनियम के प्रारंभ के , पश्चात प्रकाशित 

वक्फों की सूची में वक्फ संपत्ति के रूप में विनिर्दिष्ट किसी संपत्ति के संबंध में , 
प्रत्येक ऐसा व्यक्ति भी है, जो यद्यपि संबंधित वक्फ में हितगद्ध नहीं है किन्तु 
ऐसी संपत्ति में हितबद्ध है और जिसको धारा 4 के अधीन सुसंगत जांच के दौरान , 
उस पर उस निमित्त तामील की गई सूचना द्वारा , अपने मामले का व्यपदेशन 
करने का युक्तियुक्त अवसर दिया गया । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) में किसी बात के होते हुए भी , किसी वक्फ की 
बाबत इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही, ऐसे किसी याद के अथवा ऐसे 
थाव से उत्पन्न होने वाली किसी अपील या किसी प्रभ्य कार्यवाही के संबित रहने 
के कारण ही रोकी नहीं जाएगी । 


( 3 ) सर्वेक्षण आयुक्त को , उपधारा ( 1 ) के अधीन किसी वाद का 
पक्षकार नहीं बनाया जाएगा और इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए 
गए नियमों के अनुसरण में सभाषपूर्वक की गई या की जाने के लिए प्राशयित 
किसी बात के लिए कोई भी बाव , अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही उसके 
विरुद्ध नहीं होगी । 


( 4 ) वक्फों की सूची, जब तक कि उसमें उपधारा ( 1 ) के अधीम 
अधिकरण के विनिश्चय के अनुसरण में परिवर्तन नहीं किया माता . है, अंतिम 
और निश्चायक होगी । 


( 5 ) किसी राज्य में इस अधिनियम के प्रारंभ से ही , कोई भी वाद या 
प्रम्य विधिक कार्यवाही , उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट किसी प्रश्न के संबंध में उम 
ग्राज्य में किसी न्यायालय में संस्थित या प्रारंभ नहीं की जाएंगी । 


208 


भारत का राजपत्र असाधारण 


- [ भाग 


बाफों से संबंधित 7. ( 1 ) यदि इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्णत कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि 
बिवावों का अव - कोई विशिष्ट संपसि , जो वक्फों की सूची में वक्फ संपत्ति के रूप में विनिर्दिष्ट है , 
धारण करने की वक्फ संपत्ति है या नहीं अथवा ऐसी सूची में विनिर्दिष्ट कोई वस्फ शिया वक्फ है 
अधिकारण की मा सुन्नी वक्फ तो बोर्ड या वक्फ का मुतवल्ली प्रथा उसमें हितपर कोई 
शक्ति । 

व्यक्ति , इस प्रश्न के विनिश्चय के लिए ऐसी संपत्ति के संबंध में अधिकारिता 
रखने माले अभिकरण को पावेदन कर सकेगा और उस पर अधिकरण का विनिश्चय 
प्रतिम होगा : 


( क ) राज्य के किसी भाग से संबंधित और इस मधिनियम के प्रारंभ 
के पश्चात् प्रकाशित वक्फों की सूची की दशा में , कोई ऐसा भावेदन वस्फों 
की सूची के प्रकाशन की धारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ग्रहण 
नहीं किया जाएगा ; और . 

( a ) राज्य के किसी भाग में संबंधित और इस अधिनियम के प्रारंभ 
से ठीक पहले एक वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी समय प्रकाशित बमकों 
की सूची की दशा में , अधिकरण द्वारा ऐसा प्राबेदन ऐसे प्रारंभ के एक वर्ष 
की अवधि के भीतर ग्रहण किया जा सकेगा : 

परन्तु यह मार र अहीं ऐसे किसी प्रश्न की , ऐसे प्रारंभ के पूर्व संस्थिव 
किसी बाद में किसी सिविल न्यायालय द्वारा सुनवाई कर ली गई है और उसका 
अंतिम रूप से विनिश्चय कर दिया गया है, वहां अधिकरण ऐसे प्रश्न पर नए 
सिरे से विचार नहीं करेगा । 


( 2 ) इस धारा के अधीन किसी वक्फ की बाबत किसी कार्यवाही की , 
उस दशा के सिवाय जिसमें अधिकरण को उपधारा ( 5 ) के उपबंधों के कारण 
कोई अधिकारिता नहीं है, किसी न्यायालय , अधिकरण या प्रम्य प्राधिकारी द्वारा 
केवल इस कारण रोका नहीं जाएगा कि किसी ऐसे बाद , आवेदन , अपील या 
अन्य कार्यवाही से उद्भूत कोई वाव , भावेदन या अपील या अन्य कार्यवाही 
मंपित है । 

. . . . . 
( ३) मुख्य कार्यपालक अधिकारी को , उपधारा ( 1 ) के अधीन किसी 
पादन का पक्षकार नहीं बनाया जाएगा । 

( 4 ) वक्फों की सूची और जहां ऐसी किसी सूची में उपधारा ( 1 ) में 
मधीन प्रधिकरण के मिनिश्चय के अनुसरण में परिवर्तन किया जाता है वहां इस 
प्रकार परिवर्तित सूची अंतिम होगी । 

( 5 ) प्रधिकरण को किसी ऐसे विषय का प्रबंधारण करने की अधिकारिता 
नहीं होगी जो इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व, धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन किसी सिविल न्यायालय में संस्थित किसी वाद या प्रारंभ की गई किसी 
कार्यवाही की विषय - वस्तु है अथवा जो ऐसे प्रारंभ के पूर्व किसी ऐसे वाद या 
कार्यवाही में पारित डिक्री से किसी अपील की प्रथया , यथास्थिति , ऐसे वाय , 
कार्यवाही या अपील से उद्भूत होने वाले किसी पुनरीक्षण या पुनर्विलोकम 

के लिए किसी आवेदन की विषय -वस्तु है । 
सर्वेक्षण के वर्षों 8. ( 1 ) इस अध्याय के अधीन सर्वेक्षण करने का कुल खर्च, जिसके अन्तर्गत 
की वसूली । मक्फों की सूची या सूचियों के प्रकाशन का खर्च है , ऐसे वस्फों के , जिनकी 

शुद्ध वार्षिक पाय पांच सौ रुपए से अधिक है, सभी मुतवल्लियों द्वारा ऐसे वफों 
को राज्य में उदभूत होने वाली शुद्ध वार्षिक आय के अनुपात में वहन किया 
जाएगा , ऐसा अनुपात सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जाएगा । 

( 2 ) ऐसे विलेख या लिखत में , जिसके द्वारा वक्फ सृष्ट किया गया था , 
किसी बात के होते हुए भी , कोई मुतवल्ली वक्फ की आय में से ऐसी किसी 
राशि का संघाय कर सकेगा जो उपधारा ( 1 ) के अधीन उसके द्वारा देय है । 

( 3 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन किसी मुतवल्ली द्वारा देय कोई राशि राज्य 
सरकार द्वाग जारी लिए गए प्रमाणपत्र पर, वक्फ में समाविष्ट संपत्ति में से 
असी रीति से वसूल की जा सकेगी जिससे भू - राजस्व की बकाया वसूल की जाती है । 


बिनुभाग - 1 ] 
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अध्याय 3 

केन्द्रीय बक्फ परिषद 
१. ( 1 ) केन्द्रीय सरकार, योों के कार्यकरण और मनकों के सम्प प्रशासन काय astr 
से साधित मामलों पर उसे सलाहू देने के प्रयोजन के लिए , राजपत्र में अधि - षष की स्थापना 
सुचना द्वारा, एक परिषद स्थापित कर सकेगी जिसका नाम केन्द्रीय वक्फ परिषद और न 


( 2) परिषद् निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् : 

( क ) बल्फों का भार संघ का मंत्री - पदेन अध्यक्ष , 

( ख ) निम्नलिखित मयस्य केंद्रीय सार पारा मुसलमानों में से 
नियुक्त किए जाएंगे , अर्थात् : - - 

(i ) सीन पक्ति , जो अधिल भारतीय स्वप और राष्ट्रीय 
महत्व मान मुस्लिम संगठनों का प्रतिनिधिला करते हों : 

ष्ट्रीय ख्याति पाले चार व्यक्ति , जिनमें से प्री देते 
वपित होंगे जिनके पास प्रशासनिक और वित्तीय विशेषज्ञता है 
. ( iii ) तीन संसद् सदस्य जिनमें से दो लोक सभा में और 
एक राज्य सभा से होगा । 

(iv ) तीन बोडों के अध्यक्ष, पकानुक्रम से ; . . . 

( v ) हो भक्ति जो जपतप मामामय मा किती - 
मममय के न्यायाधीश हे हों . . . 

( vi ) राष्ट्रीय ख्याति बाला एक अधिवक्ता ; . 

( vii ) एक व्यक्ति को ऐसे काफ का जिसकी सकल वार्षिक 
माय पांच लाख रुपए और उससे अधिक है । प्रतिनिधित्व करेगा ; 

( viii ) तीन व्यक्ति , यो मुस्मिस विधि के ख्याति प्राप्त 


( 3) परिषए के सदस्यों की पदावधि , उनके द्वारा अपने शरयों के निर्वहन 
में मतसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उनमें प्राकस्मिक रिक्षिायां भरने की 
पति ऐसी होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए । 
. 10. ( 1 ) प्रत्येक कोई, अपनी मक्फ निधि में से प्रतिवर्ष परिषद् को परिषद के विस । 

मना मंगवास करेगा जितमा ऐसे वाफों की जिनकी बात. पास 18 मी 
अपामारा ( 1 ) के अधीन प्रेशवान किया जाना है, शुस मार्षिक पास के भोग 
के एक प्रतिशत के बराबर है : 

प्ररन्त जहां बोर्ड ने किसी वक्फ विशेष , की दशा में , धारा 72 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन उसे किए जाने वाले सम्पूर्ण प्रशदान को उस सागा दी जाकर 
( 2 ) के अधीन बट दे दी है वहां इस धारा के साधीम परिषद को किए शाम 
वाले अंशबाम का परिकलन करने के लिए उस वक्फ की , जिसकी बाबत ऐसी 
छट मंजर की गई है , शुद्ध वार्षिक प्राय हिमाय में नहीं ली जाएगी । 

( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीम परिषद द्वारा प्राप्त सभी धनराशियों , और 
उसके द्वारा संवानों, उपातियों और अनुदानों के रुप में प्राप्त सभी अन्य धम 
राशियों से एक निधि बनेगी जिसका नाम केन्द्रीय बफ निधि होगा । . 

( 3 ) किम्ही ऐसे नियमों के अधीन रहसे ए , जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस 
मिमिस बनाए जाएं, केन्द्रीय वक्फ निधि , परिषद के नियंत्रणाधीन होगी और 
सका उपयोजन ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा जिन्हें परिषद ठीक समझे । 

11 . ( 1 ) परिषष अपने लेखाजों के संबंध में एसी लेखाबहिषां मोर अन्य । 
पहियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से रखवाएगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा 

संपरीक्षा । 
बमाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए । 

( 2 ) परिषद के लेखानों की संपरीक्षा और पांच प्रतिवर्ष ऐसे संपरीक्षा 
द्वारा की जाएगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए । 

( 3) संपरीक्षा का खर्च केन्द्रीय वक्फ निधि में से दिया जाएगा । 

12. ( 1 ) केन्द्रीय सरकार, इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने नियम नमान की 
के लिए नियम राजपत्त में अधिसूचना द्वारा , बमा सकेगी । 

केन्द्रीय सरकार 
की शक्ति । 
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( 2 ) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति . की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव 
डाले बिना , ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध 
किया जा सकेगा, अर्थात् : -- 

. ( क ) परिषद् के सदस्यों की पदावधि , उनके द्वारा अपने कृत्यों के 
निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उनमें प्राकस्मिक रिक्तियाँ 
मरने की रीति ; 

( ख ) केन्द्रीय वक्फ निधि का नियंत्रण और उपयोजन ; 

( ग ) वह प्ररूप जिसमें मौर वह रोति जिससे परिषद् के लेखे रखे 
जा सकेंगे । 

( 3 ) इस अध्याय के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम 
बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र , संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सन 
में हों , कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सन 
में अथवा दो या अधिक प्रानुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि , उस सव के 
या पूर्वोक्त भानुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सक्षम 
उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् बा 
ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अषसान के पूर्व दोनों सदन 
सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह 
मिष्प्रभाव हो जाएगा । फिन्सू नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके 
प्रधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


निगमन । 


बोडो की स्थापना और उनके कृत्य 
: 13. ( 1 ) उस तारीख से जिसे राज्य सरकार, राजपन में अधिसूचना 
बारा , इस निमिस नियत करे, एक वक्फ बोर्ड स्थापित किया जाएगा जिसका वह 
नाम होगा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए । . 
: ( 2 ) उपधारा ( 1 ) में किसी बात के होते हए भी , यदि किसी राज्य में 
शिया वक्फ़ों की संख्या उस राज्य में सभी वस्फों के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है या यदि उस राज्य में शिया वक्फों की संपत्तियों की भाय उस राज्य में सभी 
वक्फों की संपत्तियों की कुल प्राय के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है तो राज्य 
सरकार, राजपन में अधिसूचना द्वारा , ऐसे नामों से , जो अधिसूचना में विनिर्दिष 
किए जाएँ, सुन्नी वक्फों और शिया वक्फों के लिए एक -एक वक्फ बोर्ड स्थापित 
कर सकेगी । 

( 3 ) बोर्ड, शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा याला एक निगमिल 
निकाय होगा जिसे संपत्ति का अर्जन और धारण करने की तथा किसी ऐसी 
संपत्ति को , ऐसी शो भौर निबंधनों के अधीन रहते हुए , जो विहित किए जाएं , 
अन्तरित करने की शक्ति होगी तथा उक्त माम से वह वाद लाएगा और उसे 
पर बाद लाया जाएगा । 


बोर्ड की संरपना । 


- 14. ( 1 ) किसी राज्य और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का बोर्ड निम्नलिखित 
से मिलकर बनेगा, पर्थात् : - - 

(क ) एफ अध्यक्ष ; 

( 4 ) एक और अधिक से अधिक दो संघस्य जो राज्य सरकार. ठीक 
समझे, जिनका निर्वाचन ऐसे प्रत्येक निर्वाचकगण से किया जाएगा , जिसमें --- 

(i) यथास्थिति , राज्य या दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के मुस्लिम 
संसद् सदस्य, 
. (ii ) राज्य विधान-मंडल के . मुस्लिम संघस्य , . . . 

( iii ). राज्य की विधिज्ञ परिषद् के मुस्लिम सदस्य, और 

(iv) ऐसे वक्फों के , जिनकी वार्षिक प्राय एक लाख या 
उससे अधिक है, मुतवल्ली, होंगे । 


अनुभाग - 12 ] 
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. 


( ग ) एक , और अधिक से अधिक दो सवस्य , जो राज्य सरकार द्वारा 
नामनिर्देशित किए जाएंगे और ख्यातिप्राप्त मस्लिम संगठनों का प्रतिनिधित्व 
करेंगे ; 


( घ ) एक , और अधिक से अधिक दो सदस्य , जिनमें से प्रत्येक को 
इस्म विषयक धर्मविद्या के मान्यकृत विद्वानों में से राज्य सरकार द्वारा 
नामनिर्देशित किया जाएगा ; 

( ङ ) राज्य सरकार का एक अधिकारी, जो उपसचिव की पंक्ति से 
नीचे का न हो । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) के खंड ( ख ) में विनिर्दिष्ट सदस्यों का निर्वाचन प्रानु 
पातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा ऐसी रीति से 
होगा जो विहित की जाए : 


परन्तु जहाँ , यथास्थिति , संसद , राज्य विधान -मंडल या राज्य विधिज्ञ परिषद 
के मस्लिम सदस्यों की संख्या केवल एक है वहां ऐसे मुस्लिम सदस : को बोर्ड 
में निर्वाचित घोषित किया जाएगा : 

परन्तु यह और कि जहां उपधारा ( 1.) के खंड ( ख ) के उपखंड ( i ) से 
उपखंड (iii ) में उल्लिखित किसी भी प्रवर्ग में कोई मुस्लिम सदस्य नहीं 
है वहाँ निर्वाचकगण का गठन , यथास्थिति , संसद् , राज्य विधान -मंडल या राज्य 
विधिज्ञ परिपद् के पूर्व मुस्लिम सदस्यों से होगा । 


( 3 ), इस धारा में किसी वात के होते हुए भी , जहां राज्य सरकार का , 
ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, समाधान हो जाता है कि उपधारा 
( 1 ) के खंड ( ख ) के उपखंड ( i ) से उपखंड ( iii ) में उल्लिखित किसी भी 
प्रवर्ग के लिए निर्वाचक गण का गठन करना युक्सिय क्त रूप से साध्य नहीं है वहां 
राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें यह ठोक समझे , बोर्ड के सदस्यों के 
रूप में नामनिर्देशित कर सकेगी । 

( 4 ) बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों की संख्या सभी समयों पर उपधारा ( 3 ) के 
अधीन जैसा उपबंधित है उसके सिवाय , बोर्ड के नामनिर्देशित सदस्यों से अधिक 
रहेगी । 

( 5 ) जहां शिया वक्फ सो हैं किन्तु कोई पथक शिया वक्फ बोर्ड विद्यमान 
नहीं है वहां उपधारा ( 1 ) में सूचीबद्ध प्रवर्ग के सदस्यों में से कम से कम एक 
सदस्य शिया मुस्लिम होगा । 

( 6 ) बोर्ड के शिया सदस्यों या सुन्नी सदस्यों की संख्या का अवधारण करने 
में , राज्य सरकार , बोर्ड द्वारा प्रशासित किए जाने वाले शिया वक्फी और सन्नी 
वक्फों की लंबा और महर : को ध्यान में रखेगी और सदस्यों की नियुक्ति , 
जहां तक हो सके , ऐसे. अवधारण के अनुसार की जाएगी । 

( 7 ) दिल्ली से भिन्न किसी संघ राज्यक्षेत्र की दशा में , बोर्ड कम से 
कम तीन और अधिक से अधिक पांच सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनकी नियक्ति 
केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा ( 1 ) में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के व्यक्तियों में से 
की जाएगी : 


परन्तु बोर्ड में सदस्य के रूप में एक मुतवल्ली होगा । 


( 8 ) जब कभी बोर्ड का गठन या पुनर्गठन किया जाए , इस प्रयोजन के लिए 
बुलाए गए अधिवेशन में उपस्थित बोर्ड के सदस्य अपने में से एक को बोर्ड का 
मध्यक्ष निर्वाचित . करेंगे । 

( 2) बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा , राणपत्र में अधि 
सूचना द्वारा, की आएगी । . . 

15. बोर्ड के सदस्य पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे । 


पदावधि । 


[ भाग 2 
- - --- -- -- - - . : 


- 


- 


- 


- 


- 
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मोर्ड का सबस्य . 16 . कोई व्यक्ति , बोर्ड का सदस्य नियुक्त किए जाने या सदस्य 
नियुक्त किए पाने बने रहने के लिए निरहित होगा : 
या सदस्य बने 
रहने के लिए 

( क ) यदि वह मुसलमान नहीं है और इक्कीस वर्ष से कम प्रायु का 
निरर्हताएं । 

( ख ) यदि उस व्यक्ति के बारे में यह पाया जाता है कि वह विकृत 


AL 


चित्त है ; 


( ग ) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है ; 

( घ ) यदि वह किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष किया गया है , 
जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं 
गया है, अथवा उसे ऐसे अपराध के लिए पूर्ण रूप से क्षमा नहीं किया गया है ; 
( ङ ) यदि वह किसी पूर्व अवसर पर --- 
( i ) सदस्य या मसवल्ली के रूप में अपने पद से हटा दिया 

गया है ; या 
( ii ) कुप्रबन्ध या भ्रष्टाचार के कारण किसी विश्वास के पद में 

सक्षम न्यायालय या अधिकरण के आदेश द्वारा , 
हटा दिया गया है । 

17 . ( 1 ) बोर्ड का कार्य करने के लिए उसका अधिवेशन ऐसे समय और 
स्थानों पर होगा जो विनियमों द्वारा उपबंधित किए जाएं । 


बोर्ड के 
वेशन । 


अधि 


( 2 ) अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में सवस्यों द्वारा अपने में से चुना 
गया कोई सदस्य बोर्ड के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा । 


( 3 ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसे सभी प्रश्न , 
जो बोर्ड के किसी अधिवेशन के समक्ष प्राएं , उपस्थित सदस्यों के बहुमत से 
विनिश्चित किए जाएंगे और मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष का या उसकी 
अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक 
मत होगा । 


बोर्ड की समि 
लियो । 


. 


18 . ( 1 ) बोर्ट, अब कभी आवश्यक समझे , साधारणत : या किसी प्रयोजन 
विशेष के लिए अथवा किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए , वक्फों के 
पर्यवेक्षण के लिए समितियां स्थापित कर सकेगा । 


( 2 ) ऐसी समितियों का गठन , उनके कृत्य और उनके कर्तव्य तथा उनकी 
पदावधि बोर्ड द्वारा , समय - समय पर, अवधारित की जाएगी : 

परन्तु ऐसी समितियों के सदस्यों के लिए बोर्ड का सदस्य होना आवश्यक 
नहीं होगा । 


अध्यक्ष और 19 . अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य , राज्य सरकार को संबोधित अपने 
सदस्यों का पद हस्ताक्षर सहित , लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा : 
स्याग । 

परन्तु अध्यक्ष या सदस्य तब तक पद पर बना रहेगा , जब तक उसके 
उत्तराधिकारी की नियुक्ति, राजपत्र में अधिसूचित नहीं की आती । 


प्रधान और 
सदस्यों 

का 
हटाया जाना । 


20 . ( 1 ) राज्य सरकार , राजपन्न में अधिसूचना द्वारा , बोर्ड के अध्यक्ष 
अथवा उसके किसी सदस्य को हटा सकेगी, यदि वह - - - 

( क ) धारा 18 में विनिर्दिष्ट किसी निरर्हता से ग्रस्त है या ग्रस्त 
हो जाता है ; या 

( ख ) कार्य करने से इन्कार कर देता है या कार्य करने में असमर्थ 
है अथवा ऐसी रीति से कार्य करता है जिसके बारे में राज्य सरकार , 
कोई स्पष्टीकरण सुनने के पश्चात् जो वह थे, यह समझती है कि वह 
वक्फों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है ; 
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( ग ) बोर्ड की राय में , पर्याप्त प्रतिहेतु के बिना, बोर्ड के क्रमवर्ती 
सीन अधिवेशनों में उपस्थित होने में असफल रहता है । 


( 2 ) जहां बोर्ड का अध्यक्ष उपधारा ( 1 ) के अधीन हटाया जाता है, वहां वह 
बोर्ड का सदस्य भी नहीं रहेगा । 


21. जब फिसी सदस्य का स्थान उसके हटाए जाने , पदत्याग , मृत्यु या रिक्ति का भस 
अन्य कारण से रिक्त हो जाता है, तब उसके स्थान पर भए सदस्य की नियुक्ति की आना । 
जाएगी और ऐसा सदस्य तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह सदस्य , 
जिसके स्थान को वह मरता है , पद धारण करने का हकदार होता यदि ऐसी 
रिक्ति न हुई होती । 


22. बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण प्रविधिमान्य नहीं रिक्तियों ; आदि 
होगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है । से बोर्ड की कार्य 

वाहियों का अवि 
धिमान्य 
होना । 


23 . ( 1 ) बोर्ड का एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा जो मुसलमान मुख्य कार्यपालक 
होगा और उसकी नियुक्ति , राज्य सरकार द्वारा बोर्ड से परामर्श करके , राजपत्र अधिकारी की 
में अधिसूचना द्वारा, की जाएगी । 

नियुक्ति और 

उसकी पदावधि 
( 2 ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की पदाधि और सेवा की अन्य शर्ते वे और सेवा की 
होंगी जो विहित की जाएं । 

अन्य शर्ते । 


( 3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बोर्ड का पदेन सचिव होगा और वह बोर्ड 
के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा । 


24. ( 1 ) बोर्ड को उतनी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों की बोर्ड के अधि 
सहायता उपलब्ध होगी जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण कारी और अन्य 
पालन के लिए भावश्यक हों जिसके ब्यौरे बोर्ड द्वारा राज्य सरकार से परामर्श कर्मचारी । 
करके अवधारित किए आएंगे । 


( 2 ) अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति , उनकी पदावधि और 
सेवा की अन्य शर्ते वे होंगी जो विनियमों द्वारा उपबंधित की जाएं । 


____ 23. ( 1 ) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों 
के और बोर्ड के निदेशों के अधीन रहते हुए , मुख्य कार्यपालक अधिकारी के 
कृत्यों के अंतर्गत हैं , 


मुख्य कार्यपालक 
अधिकारी के 
कर्तव्य और 
शक्तियां । 


( क ) वक्फों और वक्फ की संपत्ति की प्रकृति और माना का 
अन्वेषण करना तथा जहां प्रावश्यक हो वहां वक्फ की संपत्ति की तालिका 
मंगाना और मतवल्लियों से लेखाओं, विवरणियों और सूचनामों की समय 
समय पर मांग करना ; 


( ख ) वक्फ की संपत्ति और उनसे संबंधित लेखानों , मंभिलेखों , विलेखों 
या दस्तावेजों का निरीक्षण करना या निरीक्षण करवाना ; 


( ग ) साधारणतया ऐसे सभी कार्य करमा जो वक्फों के नियंत्रण, 
मनुरक्षण और अधीक्षण के लिए मावश्यक हों । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन किसी वक्फ की बाबत निदेश देने की 
शक्तियों का प्रयोग करने में बोर्ड , ब्रममा जिलेख में वाशिफद्वारा दिए गए निदेशों, 
वक्फ के प्रयोजन और वक्फ की ऐसी प्रथाओं और रूढ़ियों के अनुरूप कार्य 
करेगा जिन्हें मुस्लिम विधि की ऐसी शाखा द्वारा मंजूरी दी गई हो ; जिससे 
पक्फ संबंधित है । 
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( 3 ) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके 
सिवाय , मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों 
का पालन करेगा। जो उसे इस अधिनियम के अधीनं सौंपे जाएं या प्रत्यायोजित 
की जाएं । 


बोई आवेशों 26. जहां मख्य कार्यपालक अधिकारी का यह विचार है कि बोर्ड द्वारा 
या संकल्पों की पारित किया गया कोई प्रादेश या संकल्प -- 
बामस मुख्य कार्म 
पालक अधिकारी 

(क ) विधि के अनुसार पारित नहीं किया गया है ; या 
की शक्तियां । 

( ख ) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीम , अथवा किसी अन्य विधि 
द्वारा बोर्ड को प्रवत्त शक्तियों के बाहर है अथवा उनका दुरुपयोग करने 
घाला है ; या 


( ग ) यदि कार्यान्वित किया गया तो - - 


( i) बोर्ड को अथवा संबंधित वक्फ को 
वक्फों को वित्तीय हानि पहुंचा सकता है ; या 


या साधारणतया 


(ii ) कोई बल्खा या शांति भंग कर सकता है। और 

(iii ) मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरा उत्पन्न कर 
सकता है ; या 

( घ ) बोई के लिए , या किसी वक्फ के लिए या साधारणतया वक्फों 
के लिए फायदाप्रद नहीं है , 
तो वह , ऐसे पादेश या संकल्प के कार्यान्वयन के पूर्व मामले को बोर्ड के समक्ष 
उसके पुनर्विचार के लिए रखेगा और यदि ऐसा मावेश या संकल्प ऐसे पुनर्विचा 
के पपवास उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा पुष्ट नहीं कर 
दिया जाता है सो आदेश या संकल्प पर . अपने प्राक्षेपों के साथ मामले को राज्य 
सरकार को निर्देशित करेगा और उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम 
होगा । 


बोर्ड द्वारा 
शक्तियों का 
प्रत्यायोजन । 


27. बोर्ड, साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा , इस अधिनियम के 
प्रधीन अपनी शक्तियों और कर्तव्यों में से उनका प्रत्यायोजन , जिन्हें प्रत्यायोजित 
करना वह प्रावश्यक समझे , बोर्ड के अध्यक्ष , किसी अन्य सदस्त्र , सचिन या किमी 
अन्य प्राधिकारी या सेवक को या किसी क्षेत्र समिति को ऐसी शर्तों और परि . 
सीमानों के अधीन रहते हुए कर सकेगा जो उस भावेश में विनिर्दिष्ट की 
जाएं । 


मुख्य का पालक 28. ( 1 ) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों 
माधिकारी द्वारा के अधीन रहते हुए, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से , 
शक्तियों का इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसको प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों का 
प्रयोग पलपटर, प्रयोग खंड भायुक्त या उस जिले के कलक्टर के माध्यम से , जिसमें संबंधित वक्फ 
मादि के माध्यम संपत्ति स्थित है, अथवा किसी ऐसे राजपत्रित अधिकारी के माध्यम से , जिसे 

वह ऐसे प्रयोजन के लिए नियक्त करे , कर सकेगा और समय- समय पर अपनी 
शक्तियों में से किसी का प्रत्यायोजन , ऐसे खंड प्राय क्त या कलक्टर को मथवा 
किसी राजपत्रित अधिकारी को कर सकेगा तथा इस प्रकार किए गए प्रत्यायोजन का 
किसी भी समय प्रतिसंहरण कर सकेगा । 


( 2 ) जहां उपधारा ( 1 ) के अधीन ऐसी सक्सियों का प्रत्यायोजन मुख्य 
कार्यपालक अधिकार द्वारा किया जाता है वहाँ वह व्यक्ति जिसे ऐसा प्रत्यायोजन 
किया जाता है उन शक्तियों का प्रयोग उसी रीति से और उसी विस्तार तक 
कर सकेगा मानो के उसको इस अधिनियम द्वारा सीधे प्रपत्त की हों न 
प्रत्यायोजन के रूप में । 
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29. मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उमके द्वारा इम निमित्त सम्यक रूप अभिलेखों, रजि 
से प्राधिकृत बोर्ड का कोई अन्य अधिकारी , ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन स्टरों प्रावि का 
रहते हुए जो विहित किए जाएं और ऐसी फीस के संदाय के अधीन रहते निरीक्षण करने 
हुए जो उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उद्ग्रहणीय हो , - सभी युक्ति की मुख्य कार्य 
यस्त समयों पर , किसी भी लोक कार्यालय में किसी वक्फ से प्रथवा जंगम या पालक अधिकारी 
स्थावर संपत्तियों से , जो वक्फ संपत्ति हैं या जिनके बारे में यक्फ संपत्ति होने 
का दावा किया गया है, संबंधित किसी अभिलेख, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज 
का निरीक्षण करने का हकदार होगा । 


का 


30 . ( 1 ) बोर्ड अपनी कार्यवाहियों या अपनी थभिरक्षा में के अन्य अभि - प्रभिलेखों 
लेखों का निरीक्षण अनुशात कर सकेगा और ऐसी फीस का संदाय किए जामे निरीक्षण । 
पर तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए , जो विहित की जाएं , उनकी 
प्रतियां दे सकेगा । 


( 2 ) इस धारा के अधीन दी गई सभी प्रतियां, बोर्ड के मुख्य कार्यपालक 

अधिकारी द्वारा ऐसी रीति से प्रमाणित की जाएंगी, जो भारतीय साक्ष्य प्रधि 
1872 का } नियम , 1872 की धारा 16 में उपबंधित है । 


( 3 ) उपधारा ( 2 ) द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रदत्त शक्मियों 
का प्रयोग , बोर्ड के ऐसे अन्य अधिकारी या अधिकारियों द्वारा भी किया जा 
सकेगा जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष रूप से प्राधिकृत किए 
जाएं । 


31. इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों 
के पद , संसद सदस्य चने जाने या संसद सदस्य होने के लिए निरहित नहीं 
करें और पीसीमितकरने जाते ही मी जाए । 


संसद् की 
सदस्यता के लिए 
निरर्हता का 
निवारण । 


32 . ( 1 ) ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हए , जो इस अधिनियम के । 

के बोर्ड की शक्तियां 
प्रधीन बनाए जाएं , राज्य में सभी वक्फों का सामान्य अधीक्षण , राज्य के लिए 

मौर उसके कृत्य । 
स्थापित बोर्ड में निहित होगा ; तथा बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि वह इस 
अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का इस प्रकार प्रयोग करे जिससे यह 
सुनिश्चित हो जाए कि उसके अधीक्षण के अधीन आने वाले वक्फों को 
उचित रूप से अनुरक्षित , नियंत्रित और प्रशासित किया जाता है और उनकी 
प्राय का उन उद्देश्यों तथा उन प्रयोजनों के लिए सम्यक रूप से उपयोजन 
किया जाता है जिनके लिए ऐसे वक्फ सृष्ट किए गए थे या पाशयित थे : 

परन्तु किसी वक्फ की बाबत इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का 
प्रयोग करने में , बोर्ड , वाकिफ के निदेशों, वक्फ के प्रयोजनों और वक्फ की किसी 
प्रथा या रूढ़ि के अनुरूप कार्य करेगा , जिसे मुस्लिम विधि की ऐसी शाखा 
द्वारा मंजूरी दी गई हो । 


स्पष्टीकरण - -- शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है 
कि इस उपधारा में , " वक्फ के अन्तर्गत ऐसा वक्फ है जिसके संबंध में इस 
अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या उसके पश्चात् , किसी न्यायालय द्वारा कोई 
स्कीम बनाई गई है । 

( 2 ) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाय डाले बिना, बोर्ड 
के निम्नलिखित त्य होंगे , अर्थात् : --- 

( क ) ऐसा अभिलेख रखना जिसमें प्रत्येक वक्फ के प्रारम्म , उसकी 
माय, उसके उद्देश्य तथा हिताधिकारियों के बारे में जानकारी हो ; 

( ख ) यह सुनिश्चित करना कि वक्फों की प्राय और अन्य सम्पत्ति 
का उन उद्देश्यों तथा उन प्रयोजनों के लिए उपयोजन किया जाता है जिनके 
लिए , ऐसे वक्फ माशयित थे या सष्ट किए गए थे । 

( ग ) बक्कों के प्रशासन के लिए निवेश वेना ; 
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( घ ) किसी वक्फ के प्रबन्ध के लिए स्कीमें स्थिर करना : 


परन्तु ऐसा कोई स्थिरीकरण , प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर 
विए बिना नहीं किया जाएगा ; 


( अ ) यह निदेश देना कि 


( i ) किसी वक्फ की मधिशेष प्राय का उस वक्फ के उद्देश्यों से 
संगत रूप में उपयोग किया जाए ; 

1 ) ऐसे किसी यम्फ की ,जिसके उद्देश्य किसी लिखत से स्पष्ट 
नहीं है , पाय का किस रीति से उपयोग किया जाए ; 


( iii ) किसी ऐसी दशा में , जिसमें किसी वक्फ का कोई 
उद्देश्य अस्तित्व में नहीं रह गया है अथवा प्राप्त नहीं किया जा सकता है , 
वक्फ की माय के इतने भाग का जितना पहले उस उद्देश्य के लिए उप 
योजित किया जाता था , किसी ऐसे अन्य उद्देश्य के लिए जो 
समरूप या निकटतम समरूप हो या मूल उद्देश्य के लिए या गरीबों 
के फायदे के लिए या मुस्लिम समुदाय में ज्ञान या विद्या की अभिवृद्धि के 
प्रयोजन के लिए उपयोजन किया जाए : 


परन्तु इस खंड के अधीन कोई निदेश, प्रभावित पक्षकारों की सुनवाई 
का अवसर दिए बिना नहीं दिया जाएगा । 


स्पष्टीकरण - - इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए , बोर्ड की शक्तियों का 
प्रयोग, - - 

( i) सुनी वक्फ की दशा में , बोर्ड के सुनी सदस्यों द्वारा ही 
किया जाएगा ; और 

(ii ) शिया वक्फ की दशा में , बोर्ड के शिया सदस्यों द्वारा 
ही किया जाएगा : 


परन्तु जहां बोर्ड में सुन्नी या शिया सदस्यों की संख्या को और अन्य 
परिस्थितियों को ध्यान में रखते हए , बोर्ड को यह प्रतीत हो कि उसकी 
शक्ति का प्रयोग ऐसे सदस्यों द्वारा ही नहीं किया जाना चाहिए वहां बह 
ऐसे अन्य , यथास्थिति , सुन्नी या शिया मुसलमानों को , जिन्हें वह ठीक 
समझे , इस खण्ड के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड 
के अस्थायी सदस्यों के रूप में सहयोजित कर सकेगा ; 


( च ) मुतबल्लियों द्वारा प्रस्तुत बजटों की संवीक्षा करना और अनुमोदन 
करना तथा वक्फों के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए व्यवस्था करना ; 

( छ ) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मुतवल्लियों को नियुक्त 
करना और उन्हें हटाना ; 


( ज) वक्फ की खोई हुई सम्पत्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए उपाय 


करना : 


( म ) वक्फों के संबंध में न्यायालय में बाद और कार्यवाहियां संस्थित 
करना और उनकी प्रतिरक्षा करना ; 


( ज ) किसी वक्फ की स्थावर सम्पत्ति के विक्रया, दान, बंधक , विनिमय 
या पट्ट के तौर पर किसी प्रसरण को , इस अधिनियम के उपबंगों के मन 
सार मंजूरी देना : 


परन्तु ऐसी कोई मंजूरी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि बोर्ड 
के कम से कम दो -तिहाई सवस्य ऐसे कार्य के पक्ष में मत म में ; 


अनुभाग 1 ] 


भारत का राजपत्र असाधारण 


217 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


( ट ) वक्फ निधि का प्रशासन करना ; 


( ठ ) मुप्तबल्लियों से वक्फ की सम्पसि की बाबत ऐसी विवरणियां, 
आंकड़े , लेखा और अन्य जानकारी मांगना , जिसकी बोर्ड समय- समय पर 
प्रपेक्षा करे ; 


( 3 ) वक्फ की सम्पति , लेखामों , अभिलेखों या उनसे संबंधित विलेखों 
और दस्तावेजों का निरीक्षण करना या निरीक्षण कराना ; 


( क ) वस्फों के और वक्फ संपत्ति के स्वरूप और विस्तार का 
अन्वेषण और अबधारण करना तथा जब कभी अावश्यक हो , वक्फ संपत्तियों 
का सर्वेक्षण कराना ; 


( ण ) साधारणतया ऐसे सभी कार्य करना जो वक्फों के सम्यक नियंत्रण , 
अनुरक्षण और प्रशासन के लिए आवश्यक हो । 


( 3 ) जहां बोर्ड ने उपधारा ( 2 ) के खण्टु ( घ ) के अधीन प्रबंध की कोई 
स्कीम परिनिर्धारित की है अथवा उसके खण्ड ( अ ) के अधीन कोई निदेश दिया 
है वहां वक्फ में हितबर या से परिनिर्धारण या निदेश से प्रभावित कोई व्यक्ति 
परिनिर्धारण या निदेश को अपास्त कराने के लिए अधिकरण में वाद मंस्थित कर 
सकेगा और उस पर अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा । 


( 4 ) जहां बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि किसी वक्फ भूमि पर जो 
वक्फ संपत्ति है , वाणिज्यिक केन्द्र , बाजार , आवासीय फ्लेटों के रूप में और उसी 
प्रकार के विकास की संभावना है वहां वह संबंधित वक्फ के मुतवल्ली से , उम 
पर सूचना की तामील करके यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह, साठ दिन से प्रत्युन 
ऐसे समय के भीतर , जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए , अपना विनिश्चय 
सूचित करे कि वह सूचना में विनिर्दिष्ट विकास संकर्मों को निष्पादित करने 
के लिए इच्छुक हैं या नहीं । 

( 5 ) उपधारा ( 4 ) के अधीन जारी की गई सूचना के संबंध में प्राप्त उत्तर पर , 
यदि कोई हो , विचार करने के पश्चात , यदि बोर्ड का समाधान हो जाता है 
कि मतवल्ली सूचना में अपेक्षित संकर्म को निष्पावित करने के लिए इच्छक 
नहीं है या उसे निष्पादित करने में समर्थ · नहीं है तो वह सरकार के पूर्व अन 
मोदन से , संपत्ति को ग्रहण कर सकेगा , उस पर में किसी ऐसे भवन या सर चमा 
को हटा सकेगा जो बोर्ड की राय में , मकर्म के निष्पादन के लिए आवश्यक है और 
ऐसे संकर्म को बम्फ निधि से या संबंधित वक्फ सम्पत्तियों की प्रतिभूति पर विस 
जटा कर, निष्पादित कर सकेगा और सम्पत्ति को अपने नियंत्रण और प्रबंध में 
उसने समय तक रख सकेगा जब तक इस धारा के अधीन बोर्ड द्वारा उपगत 
सभी व्यय और साथ ही उस पर ब्याज , ऐसे संकर्म के अनुरक्षण पर व्यय और संपत्ति 
पर उपगत अन्य समुचित प्रभार , संपत्ति से व्युत्पन्न प्राय मे वसूल न कर लिए जाएं : 


परन्तु बोर्ड , संबंधित वम्फ के मतवल्ली को , बोर्ड द्वारा सम्पत्ति को ग्रहण 
किए जाने के ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान , संपत्ति से व्युत्पन्न औसत शद्ध 
वार्षिक आय की मात्रा तक प्रतिवर्ष प्रतिकर के रूप में देगा । 


( 6 ) उपधारा ( 5 ) में प्रगणित सभी व्ययों की विकसित संपति की 
आय में से प्रतिपूर्ति कर लिए जाने के पश्चात , विकसित संपत्ति , संबंधित वक्फ 
के मुतवल्ली को वापस कर दी जाएगी । 


33. ( 1 ) इस बात की परीक्षा करने की दृष्टि से कि क्या मुतवल्ली की निरीक्षण करने 
मोर से अपने कार्यपालक या प्रशासनिक कर्तव्यों के निर्वहन में किसी असफलता की मख्य कार्य 
के कारण या उसमें किसी उपेक्षा के कारण , किसी वक्फ या बक्फ संपत्ति को पालक अधिकारी 
कोई हानि या नुकसान हुआ है , बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से मुख्य कार्यपालक अधिकारी , या उसके द्वारा 
स्वयं या अपने द्वारा इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति , प्राधित ध्यक्तियों 

की शक्तियां । 
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ऐसी सभी जंगम और स्थावर संपत्तियों का , जो वक्फ संपत्ति है और उनसे 
संबंधित सभी अभिलेखों , पत्राचार, योजनाओं, लेखात्रों और अन्य दस्तानेजों फा 
निरीक्षण कर सोना । 

( 2 ) जब कभी उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट कोई निरीक्षण किया जाता है 
तो संबंधित मुतवल्ली तया उसके अधीन कार्यरत सभी अधिकारी और अन्य 
कर्मचारी और वक्फ के प्रणासन से सबद्ध , प्रत्येक व्यक्ति ऐसा निरोक्षण करने वाले 
व्यक्ति को ऐगी सभी सहायता और मूविधाएं देंगे जो आवश्यक हों , और 
जिनकी ऐसा निरीक्षण करने के लिए उसके द्वारा युमितयक्त रूप से अपेक्षा की 
जाए, और निरीक्षण के लिए वक्फ से संबंधित कोई भी जंगम संपत्ति या 
दस्तावेजें जो निरीक्षण करने वाले मास्ति द्वारा मांगी जाएं , प्रस्तुत करेंगे 
और उसे यम्फ से संबंधित ऐसी जानकारी प्रदान करेंगे जिसकी उसके द्वारा 
मपेक्षा की जाए । 


( 3 ) जहां किसी ऐसे निरीक्षण के पश्चात् , यह प्रतीत हो कि संबंधित 
मुतवल्ली ने अथवा ऐसे किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी ने , जो उसके अधीन कार्यरत 
है या था , किसी धन मा अन्य वक्फ संपत्ति का विनियोग , दुरुपयोग या कपट 
पूर्वक प्रतिधारण किया था अथवा वक्फ का निधि में से अनियमित , अप्राधिकृत 
या अनुचित व्यय किया था तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुतवल्ली या 
संबंधित व्यक्ति को हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अक्सर देने के पश्चात् कि 
पूर्वोक्त रकम या संपत्ति की वसुली का प्रादेश उसके विरुद्ध क्यों न पारित किया 
जाए और ऐसे स्पष्टीकरण पर , यदि कोई हो , जिसे ऐसा व्यक्ति वे, विचार करने 
के पश्चात उस रकम या संपत्ति का जिसका विनियोग , दुरुपयोग या कपट 
पूर्वक प्रतिधारण किया गया था अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा उपगत अनियमित, 
अप्राधि त या अनुचित व्यय की रकम का अवधारण करेगा और ऐसे व्यक्ति 
को निर्देश देते हुए यह प्रादेश करेगा कि वह ऐसे समय के भीतर , जो आदेश 
में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस प्रकार अवधारित रकम का संदाय करे और 
उक्त संपत्ति को वक्फ को वापस लौटा दे । 


( 4 ) ऐसे आदेश से व्यथित कोई मुतवल्ली या अन्य व्यक्ति , मावेश की 
प्राप्ति के तीस दिन के भीतर , प्राधिकरण को अपील कर सकेगा : 


परन्तु ऐसी कोई अपील , अधिकरण द्वारा तभी ग्रहण की आएगी अब अपीलार्थी 
ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पास वह रकम, जो उपधारा ( 3 ) के अधीन 
अपीलार्थी द्वारा संदेय के रूप में प्रवधारित की गई है , जमा करा दी हो और 
प्राधिकरण को , अपील का निपटारा लंबित रहने तक , उपधारा ( 3 ) के अधीन 
मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा किए गए प्रादेश के प्रवर्तन को रोकने वाला 
कोई प्रादेश पारित करने की शक्ति नहीं होगी । 


( 5 ) अधिकरण , ऐसा साश्य लेने के पश्चात , जो वह ठीक समझे , उपधारा 
( 3 ) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा किए गए आदेश की पुष्टि कर 
सकेगा , उसे उलट सकेगा या उपांतरित कर सकेगा अथवा ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट 
रकम का , पूर्णत: या . भागतः, परिहार कर सकेगा और खर्षे के बारे में ऐसे 
प्रवेश कर सकेगा जो वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे । 


( 6 ) उपधारा ( 5 ) के अधीन प्रधिकरण द्वारा किया गया पावेश प्रतिम 


धारा 33 के 
मधीन प्रवधारित 
लम की वसूली । 


34. जहां कोई मतवल्ली या अन्य व्यक्ति , जिले धारा 33 की उपधारा 
( 3 ) या उपधारा ( 5 ) के अधीन संदाय करने के लिए या किसी संपत्ति का कम्जा 
वापस लौटाने के लिए प्रादेश दिया गया है, ऐसे मावेश में विनिर्दिष्ट समय 
के भीतर ऐसा संवाय करने में या ऐसी संपत्ति को लौटाने में लोप करेगा या 
प्रसफल रहेगा वहीं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मोर के पूर्व अनुमोदन से , 
पूर्वोक्त संपत्ति का कम्जा लेने के लिए ऐसी कार्रवाई करेगा जो वह ठीक समझे 
मौर वह उस जिले के , जिसमें ऐसे मुतवल्ली या अन्य व्यक्ति की संपत्ति स्थित है, 
कलक्टर को , एक प्रमाणपत्र भी भेजेगा जिसमें वह रकम कथितकी जाएगी जोधारा 


गमुमाग 1 ] 
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33 के अधीन , यथास्थिति , उसके द्वारा या अधिकरण द्वारा ऐसे मतवल्ली या 
अन्य व्यक्ति द्वारा संदेय रकम के रूप में अवधारित की गई है और तब कलक्टर 
ऐसे प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रकम की वसूली इस प्रकार करेगा मानो वह 
भ - राजस्व की बकाया हो और ऐसी रकम की वमूली किए जाने पर, उमे 
मुख्य कार्यपालक अधिकारी को संदत्त फरेगा जो उसकी प्राप्ति पर , उस रकम 
को संबंधित वक्फ की निधियों में जमा करेगा । 


35. ( 1 ) जहां मुख्य कार्यपालक अधिकारी का समाधान हो जाता है कि अधिकरण दारा 
मतवल्ली या कोई अन्य व्यक्ति , जिसे धारा 33 की उपधारा ( 3 ) या उपधारा सपर्त कुर्की । 
( 5 ) के अधीन कोई मंदाय करने का आदेश दिया गया है, उक्त आदेश के 
निष्पादन को विफल करने या उसमें विलंब करने के आशय से,---- 


( क ) अपनी संपूर्ण संपत्नि या उसके किसी भाग का व्ययन करने 
वाला है या 


( ख ) अपनी संपूर्ण सम्पत्ति गा उसके किमी भाग को मुमा कार्यपालक 
अधिकारी की अधिकारिता से हटाने वाला है , 


यहां यह , बोर्ड के पूर्व अनुमोदन मे , उषत संपत्ति या उसके किसी ऐसे भाग 
की जो वह आवश्यक समझे , सशर्त कुर्की के लिए अधिकरण को आवेदन कर 
सकेगा । 


( 2 ) मख्य कार्यपालक अधिकारी , जब तक कि अधिकरण अन्यथा निदेश 
म दे, कुर्क की जाने के लिए अपेक्षित संपत्ति और उसके प्राक्कलित मूल्य को 
पावेदन में विनिर्दिष्ट करेगा । 


( 3 ) अधिकरण , यथास्थिति, मुतवल्ली या संबंधित व्यक्ति को यह निवेश 
दे सकेगा कि वह उसके द्वारा नियत किए जाने वाले समय के भीतर, उक्त संपत्ति 
या उसके . मूल्य को या उसके ऐसे भाग को , जो धारा 34 में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र 
में विनिर्दिष्ट रकम को चुकाने के लिए पर्याप्त हो , अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत 
करने और उसके ध्ययनाधीन रखने के लिए, जब भी अपेक्षित हो , या तो उतनी 
राशि की , जो प्रादेश में विनिर्दिष्ट की जाए , प्रतिभूति दे या हाजिर हो और 
यह हेतुक दर्शित करे कि उसे ऐसी प्रतिभूति क्यों नहीं देनी चाहिए । 


( 4 ) अधिकरण , इस प्रकार विनिर्दिष्ट सपूर्ण संपत्ति या उसके किसी 
भाग. की सशर्त कुर्की के लिए भी प्रादेश में , निदेश दे सकेगा । 


1908 का 


5 


. ( 5 ) इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक कुर्की, सिविल प्रक्रिया संहिता , 
1908 के उपबन्धों के अनुसार ऐसे की जाएगी मानो वह उक्त संहिता के 
उपबंधों के अधीन किया गया कुर्की का आदेश हो । 


अध्याय 5 


धक्कों का रजिस्ट्रीकरण 


36 . ( 1 ) प्रत्येक, वक्फ , चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व सृष्ट 
किया गया हो या उसके पश्चास, बोर्ड के कार्यालय में रजिस्टर किया जाएगा । 


, 


( 2) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन मुतवल्ली द्वारा किया जाएगा : 


परन्त ऐसे आवेदन , वाकिफ या उसके वंशजों द्वारा या वक्फ के किसी हिता 
धिकारी या उस संप्रदाय के , जिसका वह वक्फ है, किसी भी मुसलमान द्वारा 
किए जा सकेंगे । 
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( 3) रजिस्ट्रीकरण के लिए मावेदन, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से 
पौर ऐसे स्थान पर किया जाएगा जिसका बोर्ड विनियमों द्वारा, उपबंध करे 
और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी , अर्थात् : ---- 

( क ) वक्फ संपत्तियों का वर्णन , जो उनकी पहचान के लिए पर्याप्त 


( ब ) ऐसी संपत्तियों से सकल वार्षिक पाय ; 

( ग ) भू- राजस्य, उपकरों, रेटों और करों की रकम जो वक्फ संपत्तियों 
की वायत प्रतिवर्ष संवेय हैं ; 

(च ) वक्फ संपत्तियों की पाय की बसूली में हुए वार्षिक व्यय का 
प्राक्कलन ; 
( 5) बरफ के अधीन निम्नलिखित के लिए अलग से रखी गई 

(i) मुतवल्ली का बेतन और विभिन्न व्यक्तियों के भत्ते ; 
(ii ) पूर्णत: धार्मिक प्रयोजम ; 
( iii ) पूर्त प्रयोजन ; मौर 

( iv) कोई अन्य प्रयोजन ; 
. (च ) कोई अन्य विशिष्टियां को बोर्ड , विनियमों द्वारा, उपमंधित 


( 4) ऐसे प्रत्येक भावेदन के साथ वक्फ विलेख की एक प्रति होगी अथवा 
यदि ऐसा कोई विलेख निष्पादित नहीं किया गया है या उसकी प्रति प्राप्त 
नहीं की जा मकसी है तो उसमें वक्फ के उद्गम , उसके स्वरूप और उसके 
उद्देश्यों की पूरी विशिष्टियां होंगी जहां तक कि के प्रावेदक को ज्ञात हैं । 

( 6 ) उपधारा ( 2 ) के अधीन किया गया प्रत्येक मावेदन मादक द्वारा 
ऐसी रीति सस्ताक्षरित पर सत्यापित किया जाएगा जो सिविल प्रक्रिया संहिता , 1800 का । 
1008 में मभिवचनों को हस्ताक्षरित और सत्यापित करने के लिए उपयंधित है । 
. ( 0 ) बोई मायेवक से कोई ऐसी अतिरिक्त विशिष्टियां या जानकारी देने 
की अपेक्षा कर सकेगा जो वह प्रावश्यक समझे । 
. ( 7 ) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर, बोर्ड वक्फ के रजिस्ट्री 
पारण से पहले आवेदन के भसली होने और उसकी विधिमान्यता और उसमें किम्ही 
विशिष्टियों के सही होने के बारे में ऐसी जांच कर सकेगा जो वह ठीक समझो 
और जब भायेवम वक्फ संपत्ति का प्रशासन करने वाले व्यक्ति मे भिन्न किसी 
व्यक्ति द्वारा किया जाता है तब बोर्ड बफ को रजिस्टर करने से पहले भावेदन 
की सूचना वक्फ संपत्ति का प्रशासन करने वाले व्यक्ति को देगा और यदि वह 
सुनवाई चाहता है तो उसकी सुनेगा । 


( 8 ) इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्ण सृष्ट पफों की दशा में , रजिस्ट्रीकरण 
के लिए प्रत्येक ग्रावेदन , ऐसे प्रारंभ से तीन मास के भीतर और ऐसे प्रारंभ 
के पश्चात् पष्ट पक्फों की दशा में बरफ के सुष्ट किए जाने की तारीख से सीम 
मास के भीतर किया जाएमा : 


परन्तु हा किसी बफ के सृष्ट किए जाने के समय कोई बोर्ड नहीं है वहां 
सा भाषेवन बोर्ड की स्थापना की तारीख से तीन मास के भीतर किया जाएगा । 


37. बोई वक्फों का एक रजिस्टर रखेगा जिसमें प्रत्येक वक्फ की बाबत 
बाफ बिलेषों की प्रतिया, जब उपलब्ध हों , और निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी , 
सर्वात : - - 


( 1 ) अफ का अर्ग : 
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- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( ब ) मुतवल्ली का नाम ; 


( ग ) वफ विलेख के अधीम अथवा रूति या प्रथा द्वारा मतवाली 
के पद के उत्तराधिकार का नियम ; 


(घ ) सभी वक्फ संपत्तियों की विशिष्टिया और उनसे संबंधित सभी 
हक बिलेख और दस्तावेजें ; 


( क ) रजिस्ट्रीकरण के समय प्रशासन की स्कीम और व्यय की स्कीम 
की विशिष्टियां ; 


. ( ध ) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विनियमों द्वारा उपबंधित की आएं । 


38 . ( 1 ) इस अधिनियम में किसी बात के होते हए भी , बोर्ड यदि उसकी कार्यपालक अधि 
यह राय हो कि वफ के हित में ऐमा करना आवश्यक है तो , ऐसी शतों के अधीन पारियों को 
रहते हुए जो विनियमों द्वारा उपबंधित की जाएं , ऐसे किसी वक्फ के लिए जिसकी नियुक्त करने की 
फुल वार्षिक प्राय पांच लाख रुपए से कम नहीं है , पूर्णकालिक या अंशकालिक बोर्ड की पमित । 
प्राधार पर या अवैतनिक रूप में कार्यपालक अधिकारी और साथ ही उतने सहायक . 
कर्मचारियन्द जितने यह आवश्यक समझे , नियुक्त कर सकेगा : 


परन्तु नियुक्ति के लिए चुना गया व्यक्ति , इस्लाम को मानने वाला होना 
चाहिए । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन नियुक्त प्रत्येक कार्यपालक अधिकारी ऐसी 
शक्सियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो केवल ऐसी वक्फ 
संपत्ति के प्रशासन से संबंधित है , जिसके लिए उसकी नियुक्ति की गई है और 
बह उन शक्तियों का प्रयोग और उन कर्तव्यों का निर्वहन बोर्ड के निदेश , नियंत्रण 
और पर्यवेक्षण के अधीन करेगा : , 


परन्तु कार्यपालक अधिकारी जिसे ऐसे वक्फ के लिए नियुक्त किया गया है , 
जिसकी कुल वार्षिक आय पांच लाख रुपए से कम नहीं है, यह सुनिश्चित करेगा 
कि वक्फ का बजट प्रस्तुत किया जाए , वक्फ के लेखे नियमित रूप से रखे जाएं 
और लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत किया जाए जो 
बोर्ड विनिर्दिष्ट करे । । 


( 3 ) उपधारा ( 2 ) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और फर्सव्यों का 
निर्वहन करते समय कार्यपालक अधिकारी मुस्लिम विधि द्वारा स्वीकृत किन्हीं 
धार्मिक कर्तव्यों अथवा किसी प्रथा या रूढ़ि में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा । 


( 4 ) कार्यपालक अधिकारी और उसके कर्मचारिवन्ध के वेतन और भत्तेमोरे 
द्वारा नियत किए जाएंगे और ऐसे वेतन की मात्रा नियत करने में बोर्ड वक्फ की 
पाय, कार्यपालक अधिकारी के कर्तव्यों की सीमा और उनकी प्रकृति का सम्यक 
• ध्यान रखेगा तथा यह भी सुनिश्चित करेगा कि ऐसे पेसन और भत्तों की रकम 
बरफ की पाय से अननुपातिक न हो और उस पर कोई अनावश्यक वित्तीय भार 
न पड़े । 


( 5 ) कार्यपालक अधिकारी और उसके कर्मचारिखुद के वेतन मोर पसे बोर्ड 
पारा वक्फ निधि में से संवत्त किए जाएंगे और यदि वक्फ को कार्यपालक 
अधिकारी की नियुक्ति के परिणामस्वरूप कोई अतिरिक्त माय . प्राप्त होती है 
तो बोर्ड , संबंधित वक्फ निधि में से वेतन और भत्तों पर वर्ष की मई रकम की 
प्रतिपूर्ति का दावा कर सकेगा । 
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। बोर्ड , पर्याप्त कारणों से और कार्यपालक अधिकारी को या उसके कर्म 
पारिवन्द के किसी सदस्य को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात , 
कार्यपालक अधिकारी या उसके कर्मचारिखद के किसी सदस्य को उसके पद से 
निलंबित कर सकेगा, हटा सकेगा या पदच्युत कर सकेगा । 


( 7 ) ऐसा कोई कार्यपालक अधिकारी या उराके कर्मचारिवन्द का ऐसा कोई 
सदस्य जो उपधारा ( 6 ) के अधीन पद में हटाए जाने या पदच्युत किए जाने 
के किसी आदेश से व्यथित है, प्रदेश के संमूचित किए जाने की तारीख से तीस 
दिन के भीतर आदेश के विरुद्ध अधिकरण को अपील कर सकेगा और अधिकरण 
ऐसे अभ्यावेदन पर जो बोर्ड ऐसे मामले में करे, विचार करने के पश्चात् और 
कार्यपालक अधिकारी को या उसके कर्मचारिवन्द के किसी सदस्य को सुनवाई 
का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् , ऐसे आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसका 
उपान्तरण कर सकेगा या उसे उलट सकेगा । 


से 
संबंध में , 
अस्तित्व 


जो 
नही 


39. ( 1 ) बोई, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि वक्फ के उश्य 
या उनका कोई भाग अस्तित्व में नहीं रह गया है, चाहे ऐसी समाप्ति इस अधि 
नियम के प्रारंभ के पूर्व हुई हो , या उसके पश्चात् , सो विहित रीति से ऐसे बफ्फ से 
संबंधित संपत्ति और निधि अभिनिश्चित करने के लिए जांच कराएगा जो मुख्य 
कार्यपालक अधिकारी द्वारा की जाएगी । 


की शक्तियां । 


( 2 ) मख्य कार्यपालक अधिकारी से जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर , बोई 


( क ) ऐमे पक्फ की संपत्ति और निधि को विनिर्दिष्ट करते हए। 
आदेश पारित करेगा ; 


( ख ) यह निदेश देते हुए आदेश पारित करेगा कि ऐसे वक्फ से संबंधित 
संपत्ति या निधियां जो वसूल की गई हैं , किसी वक्फ संपत्ति के नवीकरण 
के लिए उपयोजित की जाएंगी या उपयोग में लाई जाएंगी और जहां ऐसा 
कोई नवीकरण किए जाने की आवश्यकता नहीं है अथवा जहां ऐसे नवीकरण 
के लिए निधियों का उपयोग संभव नहीं है यहां धारा 32 की उपधारा ( 2 ) 
के खंड ( ) के उपखंड (iii ) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी के लिए 
विनियोजित की जाएंगी । 


( 3 ) यदि बोर्ड के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी ऐसे 
भवन या अन्य स्थान का , जिसका उपयोग किसी धार्मिक प्रयोजन या शिक्षण के 
लिए या पूर्त कार्य के लिए किया जा रहा था , चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ के 
पूर्व या उसके पश्चात् , उस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना बन्द हो गया है 
तो वह अधिकरण को ऐसे भवन या अन्य स्थान के कब्जे को वापस लेने का निवेश 
मेने वाले प्राधेश के लिए आवेदन कर सकेगा । 


( 4 ) यदि अधिकरण का ऐसी जांच करने के पश्चात् ओ वह ठीक समझे, 
यह समाधान हो जाता है कि ऐसा भवन या अन्य स्थान ---- 


( क ) वक्फ संपत्ति है ; 


( ख ) भूमि के अर्जन से संबंधित उस समय प्रवृत्त किसी विधि में 
अधीन अजित नहीं किया गया है या वह किसी ऐसी विधि के अधीन अर्जन 
की प्रक्रिया के अधीन नहीं है या भूमि सुधार से संबंधित उस समय प्रवत्स 
किसी विधि के अधीन राज्य सरकार में निहित नहीं हुआ है ; और 


- - भारत का राजपन्न असाधारण . ... . 


- 


- 


- अनुभाम 10 ] भारत का राजपत्र असाधारण 
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( ग ) किसी ऐसे व्यक्ति के अधिभोग में नहीं है जिसे ऐसे भवन या 
अन्य स्थान पर अधिभोग में रखने के लिए उस समय प्रवत्त किसी मिधि के 
द्वारा या उसके अधीन प्राधिकृत किया गया है तो वह-- -- 

( i ) ले किसी व्यक्ति से जिसका उस पर अप्राधिकृत फल्गा 
है , ऐसे भवन या स्थान को वापस लेने का निदेश देते हुए , प्रदेश 
कर सकेगा । और 

( ii ) यह निर्देश देते हए , यादेश पर गा . कि एमी सपत्ति , 
भवन या स्थान का पूर्व की भांति धार्मिक प्रयोजन या शिक्षण के लिए 
उपयोग किया जाए , या यदि ऐसा उपयोग संभव न हो तो उसका 
उपयोग धारा 32 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( 3 ) के उपखंड ( iii ) 

में विनिर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए किया जाए । 
40. ( 1 ) बोई किसी ऐसी संपत्ति के बारे में जिसके बारे में उसके पास यह विनिश्चय 
यह विश्वास करने का कारण है कि वह वक्फ संपत्ति है , स्वयं आनकारी संग्रहीत । कि क्या कोई 
कर सकेगा और यदि इस बाबत कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई विशिष्ट संपत्ति वक्फ 
संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं अथवा कोई वक्फ सुन्नी वक्फ है या शिया वक्फ संपति है । 
सो वह ऐसी जांच करने के पश्चात् , जो वह उचित समझे , उस प्रश्न का विनिश्चय 
कर सकेगा । 

( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन किसी प्रश्न पर बोर्ड का विनिश्चय अब 
तक कि उसको अधिकरण द्वारा प्रतिसंहत या उपांतरित न कर दिया जाए, 
अंतिम होगा । 

( 3 ) जहां बोर्ड के पास यह विश्वास करने का कारण है कि भारतीय ग्यास 
1882 कार अधिनियम, 1882 के अनुसरण में अथवा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1860 का 21 1860 के अधीन या किसी अन्य अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी 

न्यास या सोसाइटी की कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है यहां बोर्ड, ऐसे अधिनियम 
में किसी बात के होते हुए भी , ऐसी संपत्ति के बारे में जांच कर सकेगा और 
यदि ऐसी जांघ के पश्चात् बोर्ड का समाधान हो जाता है कि ऐसी संपत्ति वक्फ 
संपत्ति है , तो वह , यथास्थिति , ग्यास या सोसाइटी से मांग कर सकेगा 
कि वह ऐसी संपत्ति को इस अधिनियम के अधीन वक्फ संपत्ति के रूप में रजिस्ट्री 
कृत कराए या इस बात का कारण बताए कि ऐसी संपत्ति को इस प्रकार रजिस्ट्री 
कृत क्यों नहीं किया जाए : 

परन्तु ऐसे सभी मामलों में , इस उपधारा के अधीन की जाने के लिए प्रस्ता 
वित कार्रवाई की सूचना, उस प्राधिकारी को दी जाएगी जिसके द्वारा भ्यास या 
सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत की गई है । 

( 4 ) बोर्ड, ऐसे हेतुक पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् जो उप 
धारा ( 3 ) के अधीन जारी की गई सूचना के अनुसरण में दशित किया जाए , 
: ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह ठीक समझे, और बोल द्वारा इस प्रकार किया 
गया आदेश प्रतिम होगा अब तक कि वह किसी अधिकरण द्वारा अतिसंत या 
उपांतरित नहीं कर दिया जाता है । 

41. बोर्ड, किसी वयफ के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने के लिए या वक्फ का रजि 
वक्फ के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध करने के लिए, मुतवल्ली को निदेश दे स्ट्रीकरण कराने 
सकेगा अथवा वक्फ को स्वयं रजिस्टर करा सकेगा पथवा किसी समय बरफों के और रजिस्टर को 
रजिस्टर को संशोधित कर सकेगा । 

संशोधित करने 
की शक्ति । 


ऐसा कर 


42. ( 1 ) मुतवल्ली की मृत्यु या निवृत्ति या हटाए जाने के कारण किसी वक्फ के प्रबंध में 
रजिस्ट्रीकृत वक्फ के प्रबंध में किसी परिवर्तन की दशा में , नया मुतवल्ली किए गए परिवर्तन 
बोर्ड को उस परिवर्तन के बारे में तुरन्त अधिसूचित करेगा और कोई अन्य व्यक्ति का अधिमूचिस 

किया जाना । 
( 2 ) धारा 36 में उल्लिखित विशिष्टियों में से किसी में किसी अन्य परिवर्तन की 
दशा में , मतवल्ली परिवर्तन होने के तीन मास के भीतर, बोई को ऐसे 
परिवर्तन के बारे में अधिसूचित करेगा । 


परिवर्तन के बारे में किसी परिवर्तन 
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इस अधिनियम 43. इस मध्याय में किसी बात के होते ए भी , यदि कोई वफ इस पर 
के प्रारंभ के पूर्व मियम के प्रारंम के पूर्व उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्टर किया 
रजिस्ट्रीमत वस्फों गया है तो उस वक्फ को इस अधिनियम के उपयंधों के बीम रजिस्टर कराना 
का रजिस्ट्रीकृत आवश्यक नहीं होगा और ऐसे प्रारंभ के पूर्व किया गया कोई ऐसा रजिस्ट्रीकरण 
सममा माना । इस अधिनियम के अधीन किया गया रजिस्ट्रीकरण समझा जाएगा । 


মআর 


वों के लेखाओं का खा जामा 


44. ( 1 ) वाफ का प्रत्येक मुतवल्ली प्रत्येक वर्ष ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय 
पर , जो विहित किया जाए , मागामी विसीय वर्ष के लिए एक बजट तैयार 
करेगा , जिसमें उस वित्तीय वर्ष के दौरान प्राक्कलित प्राप्तियां मोर व्यय शित 
किए जाएंगे । 


( 2 ) ऐसा प्रत्येक बजट वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के कम से कम नम्बे 
दिन पूर्व मुतवल्ली द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित के 
लिए पर्याप्त उपबंध किया जाएगा , अर्थात् :-- - 


( i) वक्फ के उद्देश्यों को पूरा करमा ; 
( ii ) यक्फ संपति का अनुरक्षण और परिरक्षण करना ; 


( iij ) ऐसे सभी दायित्वों और विद्यमान प्रतिबद्धतापो का , जो इस 
अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन वक्फ के मिए पाबद्ध 
कर है, निबंधन करना । 


( 3 ) बोर्ड बजट में ऐसे परिवर्तन करने , लोप करने या जोड़ने के लिए निवेश 
दे सकेमा जो यह उचित समझे और जो वक्फ के उद्देश्यों और इस अधिनियम 
के . सपबंधों से संगत हों । 


( 4 ) यदि वित्तीय वर्ष के दौरान मतवल्ली इस मिष्कर्ष पर पांचवा है कि 
प्राप्तियों या विभिन्न शीर्षों के अधीन खर्च की जाने वाली रफों के वितरण 
के संबंध में बजट में किए गए उपबंधों को उपांतरित करना आवश्यक है तो बड़ 
बोर्ड को अनुपूरक या पुनरीक्षित बजट प्रस्तुत कर सकेगा और उपधारा ( 3 ) के 
उपबंध जहां तक हो सके , ऐसे अनुपूरक या पुनरीक्षित मजट को लागू होगे । 


बोर्ड के सीधे 45. ( 1 ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी , प्रत्येक वर्ष , ऐसे प्ररूप में और ऐसे 
प्रबंघ के अधीन समय पर जो विहित किया जाए, बोर्ड के सीधे प्रबंध के अधीन प्रत्येक यक्फ के 
बक्कों के लिए लिए प्रागामी वित्तीय वर्ष के लिए एक बजट तैयार करेगा जिसमें प्राक्कलित 
बजट का तैयार प्राप्सियां और ग्यय दशित किए जाएंगे और उसे बोर्ड को अनुमोदन के लिए 
किया जाना । प्रस्तुत करेगा । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन बजट प्रस्तुत करते समय , मुख्य कार्यपामक 
अधिकारी, एक ऐसी विवरणी भी तैयार करेगा , जिसमें बोर्ड के सीधे प्रबंध के अन्तर्गत 
आने वाले प्रत्येक वक्फ की आय में वृद्धि के , यदि कोई हो , ब्योरे तथा ये उपाय 
नो उसके बेहतर प्रबंध के लिए किए गए हैं तथा वर्ष के दौरान पुमसे प्रौदभुत 
होने वाले परिणाम दिए जाएंगे । 


( 3 ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियमित लेखे रखेगा तथा बोर्ड के सीधे प्रबंध 
के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक वक्फ के उचित प्रबंध के लिए उत्तरदायी होगा । 


( 4 ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा उपधारा ( 1 ) के अधीम प्रस्तुत किया 
गमा प्रत्येक बजट धारा 46 की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा तथा इस प्रयोजन 
के लिए उसमें वक्फ के मुतवल्ली के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि 
में मुब मार्यपालक अधिकारी के प्रति निर्देश हैं । 
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( 5 ) बोर्ड के सीधे प्रबंध के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक वक्फ लेखामों की 
संपरीक्षा , राज्य स्थानीय निधि परीक्षक या किसी अन्य अधिकारी द्वारा , जो राज्य 
परकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया जाए, बरफ की प्राय का विचार 
किए बिना, की जाएगी । 


( 6 ) धारा 47 फी उपधारा ( 2 ) और उपधारा ( 3 ) के उपबंध तया 
धारा 48 और धारा 49 के उपबंध, जासं तक कि इस धारा के सपबंधों में 
असंमत नहीं है, इस धारा में निर्दिष्ट लेखानों की संपरीक्षा को लागू होंगे । 


( 7 ) महां कोई बम्फ , बोर्ड के सीधे प्रबंध के अधीन है वहाँ सक्फ द्वारा 
बोर्ड को ऐसे प्रशासनिक प्रभार संदेय होंगे जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा 
विनिर्दिष्ट किए जाएं : 


परन्तु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मोर्ड के सीधे प्रबंध के अन्तर्गत पाने वाले 
गमफ की सकल वार्षिक आय के दस प्रतिशत से अधिक का प्रशासनिक प्रभारों के 
रूप में संग्रहण नहीं करेगा । 


. 


. 


48. ( 1 ) प्रस्पेक मुनवल्ली नियमित लेखा रखेगा । 


तको के जवानों 
का प्रनत किया 
माना । 


( 2 ) जिस तारीख को धारा 36 में मिर्पिष्ट आवेदन किया गया है उसकी 
ठीक प्रगली मई के प्रथम दिन के पहले , पौर तत्पश्चात् प्रतिवर्ष मई के प्रथम 
दिन के पहले , प्रत्येक अफ का मतवल्ली , यथास्थिति , मार्च के 31वें दिन को समाप्त 
होने वाली बारह मास की अवधि के दौरान अथवा उक्त अवधि के उस भाग के 
दौरान जिसके दौरान इस अधिनियम के उपबंध षषफ को लाग हैं, वक्फ की 
मोर से मुतवल्ली द्वारा प्राप्त या व्यय की गई सभी धनराशियों का , ऐसे प्ररूप 
में मौर ऐसी विशिष्टयों को अन्तर्विष्ट करने वाला , जो भोर्ड द्वारा विनियमों 
द्वारा उपबंधित किए आएं , एक पूरा और सही लेखा विवरण तैयार करेगा और 
बोरको देगा : 


परन्तु उस तारीख में जिमको वाषिक लेखा भन्द किए जाने हैं , बोर्ड के विका 
नुसार परिवर्तन किया जा सकेगा । 


47. ( 1 ) धारा 46 के अधीन बोर्ड को प्रस्तुत किए गए वषों के लेखामी प्र 
की संपरीक्षा और जांच निम्नलिखित रीति से भी जाएगी, अर्थात :--- - 


मा 
झी परीक्षा 


( क ) ऐसे वक्फ की दशा में जिसकी कोई आम नही है या जिसकी 
दुध वार्षिक प्राय वस अजार पर अधिक नहीं है. लेखाओं औ विवरण 
मा प्रस्तुत किया जाना धारा 46 सामंधों का पर्याप्त अनुपालन होगा गया 

से दो प्रतिमन यत्रफों मे खायों की मंपरीक्षा मोर्ड द्वारा नियुक्त संपरीक्षक 
द्वारा प्रतिवर्ष की आएगी ; 


( स ) एस मक , जिसको शुद्ध बार्षिणः प्राय दस हजार रुपए 
स अधिक है , लेखामों की , संपरीक्षा प्रत्येक घष गाऐगे अंतरालों पर, जो 
विहित किए, माएं, ऐसे संपरीक्षक द्वारा की जाएगी . जो राज्य सरकार 
द्वारा तयार किए गए संपरीक्षकों के पैनल में से बोई द्वारा नियुक्त किया 
गया हो तथा संपरीक्षकों का ऐसा पैनल तैयार करते समय राम मरकार 
अंपरीतकों का पारिश्रमिक मान विनिर्दिष्ट करेगी ; 


( म ) राज्य सरकार किसी भी समय , किसीफक लेखा की संपरीक्षा 
राम्म स्थानीय निधि परीक्षक द्वारा अथवा सस प्रयोजन के लिए राज्य 
सरकार पाग अभिनित किमी अन्य अधिकारी द्वारा करा मनमी । 
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( 2 ) संपरीक्षक अपनी रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगा और संपरीक्षक 
की रिपोर्ट में , अन्य बातों के साथ- साथ , अनियमित , अवैध या अनुचित व्यय के 
अथवा धन या अन्य संपत्ति को वसूल करने की असफलता के जो उपेक्षा या 
प्रवचार के कारण हुई हो , सभी मामलों को तपा किसी अन्य मामले को , जिसकी 
रिपोर्ट करना संपरीक्षक प्रावश्यक समझता है , विनिर्दिष्ट किया जाएगा , तथा 
रिपोर्ट में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम भी होगा जो परीक्षक की राय में ऐसे 
व्यय या अंमफलता के लिए जिम्मेदार है और ऐसे प्रत्येक मामले में संपरीक्षक 
उस व्यय या हानि की रकम को ऐसे व्यक्ति द्वारा देय प्रमाणित करेगा । 


( 3) वक्फ के लेखानों की संपरीक्षा का खर्च उस वक्फ की निधि में से दिया 
जाएगा : 


परन्त ऐले बयफो के संबंध में , जिनकी शुद्ध वार्षिक साय दस हजार रुपए 
से राधिक किन्तु पन्द्रह हजार रुपए से कम है, राज्य गरकार द्वारा बनाए गए 
पैनल में से नियुक्त संपरीक्षकों का पारिश्रमिक , उपधारा ( 1 ) के खंड ( ग ) 
के अधीन राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट पारिश्रमिक मान के अनुसार दिया 
जाएगा : 


परन्तु यह और कि जहां किसी वक्फ के लेखानों की संपरीक्षा राज्य स्थानीय 
निधि परीक्षक या किसी अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार ने इस 
निमित्त अभिहित किया है, की जाती है वहां ऐसी संपरीक्षा का खर्च ऐसे वक्फ 
की शुद्ध वार्षिक आय के खेत प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और ऐसा खर्च संबंधित 
वक्फ की निधि में से पूरा किया जाएगा । 


संपरीक्षक की 

48. ( 1 ) बोर्ड संपरीक्षक की रिपोर्ट की जांच करेगा और उसमें उल्लि 
रिपोर्ट पर बोर्ड 

खित किसी मामले के बारे में किसी व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग मकेगा तथा रिपोर्ट 
द्वारा प्रादेश का 

के बारे में ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह ठीक समझे और उनके अन्तर्गत 
पारित किया एसी रकम की वसूली के लिए आवेश भी होगे जो संपरीक्षक द्वारा धारा 47 की 
जाना । 

उपधारा ( 2 ) के अधीन प्रमाणित की गई है । 


( 2 ) मुतवल्ली या कोई अन्य ऐसा व्यक्ति जो बोर्ड द्वारा किए गए किसी 
आदेश से व्यथित है , प्रादेश की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, प्रादेश का उपां 
तरण करने या उसे अपास्त करने के लिए अधिकरण को आवेदन कर सकेगा 
तथा अधिकरण , ऐसा साक्षप लेने के पश्चात् , जो वह प्रावश्यक समझे , प्रादेश 
की पष्टिः या उपांतरण कर सकेगा अथवा इस प्रकार प्रमाणित रकम का , 
पूर्णत : या भागत :, परिहार कर सकेगा तथा खर्च के बारे में ऐसा आदेश भी कर 
सकेगा जो वह मामले की परिस्थितियों में समुचित समझे । 


( 3 ) उपधारा ( 2 ) के अधीन किया गया कोई प्रावन अधिकरण द्वारा 
तभी ग्रहण किया जाएगा जब धारा 47 की उपधारा ( 2 ) के अधीन संपरीक्षक 
द्वारा प्रमाणित रकम पहले अधिकरण में निक्षिप्त कर दी गई हो और अधिकरण 
को उपधारा ( 1 ) के अधीन बोर्ड द्वारा किए गए प्रादेश का प्रवर्तन रोकने की 
कोई शक्ति नहीं होगी । 


( 4 ) उपधारा ( 2 ) के अधीन अधिकरण द्वारा किया गया प्रादेश अंतिम 
होगा । 


( 5 ) ऐसी प्रत्येक रकम , जिसकी वसूली के लिए उपधारा ( 1 ) या उप 
धारा ( 2 ) के अधीन कोई प्रावेश किया गया है , जहां ऐसी रकम प्रसंदत्त रहती 
है , यहां, धारा 34 या धारा 35 में विनिर्दिष्ट रीति से उसी प्रकार वसूल की जा 
सकेगी मानो उक्त प्रादेश धारा 35 की उपधारा ( 3 ) के अधीन अवधारित किसी 
रकम की वसूली के लिए हो । 
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49. ( 1 ) संपरीक्षक द्वारा धारा 47 के अधीन अपनी रिपोर्ट में किसी देय प्रमाणित की 
व्यक्ति द्वारा देय प्रमाणित की गई प्रत्येक राशि जब तक कि ऐसा प्रमाणपत्र गई राशियों का 
धारा 48 के अधीन होई या अधिकरण द्वारा दिए गए किसी आदेश से परि- भू- राजस्व को 
वर्तित या रद नहीं कर दिया जाता है और परिवर्तित प्रमाणपत्र पर देय प्रत्येक राशि , बकाया के रूप 
बोर्ड द्वारा उसके लिए जारी की गई मांग की तामील के पश्चात साठ दिन के में वसूल किया 
भीतर ऐसे व्यक्ति द्वारा संदत्त की जाएगी । 

जा सकता । 
( 2 ) यदि ऐसा संदाय उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुमार नहीं किया 
जाताने तो ऐसी संदेय राशि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के 
पश्चात बोईद्वारा जारी किए गए प्रमागपत्र पर उसी रीति से वसूल की जा 
सकेगी जिससे भू- राम्जव की बकाया धमूल की जाती है । . 
30. प्रत्येक मुतवल्ली का कर्तव्य होगा कि यह 

मुतअल्लियों के 

कर्तव्य । 
( क ) बोर्ड के निदेशों को इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए 
गए किसी नियम या पादेश के उपबंधों के अनुसार कार्यान्वित करे ; 


( ख ) ऐसी विवरणियां दे और ऐसी जानकारी या विशिष्टियों का प्रवाय 
करे जिनकी बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए किसी 
नियम या प्रवेश के उपबंधों के अनुसार समय -समय पर अपेक्षा की 
जाए । 


( ग ) वक्फ संपत्तियों, लेखाओं या अभिलेखों या बिलेखों और उनसे 
बंधित दस्तावेजों का निरीक्षण अनुज्ञात करे । 


( घ ) सभी लोकदेयों का भुगतान करे ; और 


( ङ ) ऐसा कोई अन्य कार्य करे जिसे करने के लिए उससे इस अधि 
नियम धारा या इसके अधीन विधिपूर्वक अपेक्षा की गई है । 


51 . ( 1 ) वक्फ विलेख में किसी बात के होते हुए भी , किसी ऐसी स्थावर बोर्ड की मंजूरी 
संपत्ति का , जो वक्फ संपत्ति है, कोई वान , विक्रय , या विनिमय या बंधक तब के बिना वक्फ 
तक शून्य होगा जब तक कि ऐसा दान , विक्रय , विनिमय या बंधक बोर्ड की पूर्व संपत्ति के अन्य 
मंजूरी से न किया गया हो : 

संक्रामण का शून्य 

होना । 
परन्तु ऐसी किसी मस्जिद , दरगाह या खानगाह का दान , विक्रय , विनिमय 
या बंधक तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार ही किया जाएगा , अन्यथा नहीं । 


( 2 ) बोर्ड, उपधारा ( 1 ) में विनिर्दिष्ट संव्यवहार से संबंधित विशिष्टियों 
को राजपत्र में प्रकाशित करने के पश्चात् तथा उसकी बाबत बोई आक्षेप और 
मुझाव आमंत्रित करने के पश्चात् तथा उन सभी आक्षेपों और सुझावों पर , पदि 
कोई हों , जो उसे संबंधित मुतवल्ली या वक्फ में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति से 
प्राप्त हो , विचार करने के पश्चात् ऐसे संव्यवहार को मंजूरी दे मकेगा, यदि 
उसकी राह राय है कि ऐसा संव्यवहार-- - 


(i ) थफ के लिए प्राबायक या फायदाप्रद है । 
( ii ) धक्फ के उद्देश्यों से संगत है ; और 
( iii) उसका प्रतिफल युक्तियुक्त और पर्याप्त है : 


परसु बोर्ड द्वारा मंजूर किया गया किसी संपत्ति का विक्रय , लोक नीलाम 
वारा किया जाएगा और यह बोर्ड द्वारा उतने समय के भीतर, नो विहित किया 
जाए , पुष्टि किए जामे के अधीन होगा । 


परन्तु यह पौर कि अधिकरण , व्यथित मुतवल्ली या अन्य व्यक्ति के भावेदन 
पर ऐसे कारणों से , जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे , ऐसे विक्रय के लोक 
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मौलाम से अन्यथा किए जाने की तब अनुशा दे सकेगा यदि उसकी यह राय हो 
कि वाफ के हित में ऐसा करमा आवश्यक है । 


3 ) किसी संपत्ति के विक्रय या विनिमय या बंधक द्वारा वसूल की गई 
रकम का मुतवल्ली द्वारा उपयोग या विनिधान , बोर्ड के अनुमोदन के अधीन 
रहते हुए, किया जाएगा तथा जहां कोई रकम ऐसी किसी संपत्ति के बंधक द्वारा 
समुत्थापित की गई है वहां मुतवल्ली या अन्य व्यक्ति बंधक ऋण का प्रतिसंवाय 
करेगा और बंधकवार से ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर जो बोर्ड विनिर्दिष्ट करे . 
बंधक ऋण का उन्मोचन अभिप्राप्त करेगा । . 


( 4 ) बोर्ड द्वारा उपधारा ( 3 ) के अधीन किया गया प्रत्येक अनुमोदन , 
मुतवल्ली को संसूचित किया जाएगा और विहित रीति से प्रकाशित भी किया 
जाएगा । 


( 5 ) मुतवल्ली या यक्फ में हित रखने वाला कोई अन्य व्ययित जो उपधारा 
( 3 ) के अधीन दिए गए विनिश्चय से व्यथित है , यथास्थिति , ऐसे विनिश्चय 
की अपने को संसूचना की या विनिश्चय के प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन 
के भीतर ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध अधिकरण को अपील कर सकेगा और तब 
प्रधिकरण , अपीलार्थी और बोर्ड को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् , 
ऐसे विनिश्चय की पुष्टि कर सकेगा या उसका उपांतरण कर सकेगा या उसे 
अपास्त कर सकेगा । 


धारा 51 के 52. ( 1 ) यदि बोर्ड का , ऐसी रीति से जांच करने के पश्चात्, जो विहित 
उल्लघंन में अंत.. की जाए , यह समाधान हो जाता है कि किसी वषफ की कोई स्थावर संपत्ति , 
रित की गई पक्फ जो धारा 36 के अधीन रखे गए ववफों के रजिस्टर में उस रूप में दर्ज है, धारा 
संपत्ति का वापस 51 के उपबंधों में जन्मान में नोई की गर्त ममी के बिना अंतग्नि की गई है 
लिया जाना । तो वह उस कलक्टर को , जिसकी अधिकारिता के भीतर यह संपत्ति स्थित है, 

उस संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने और उसे उसका परिदाम करने की प्रध्यपेक्षा 
भेज सकेगा । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन अध्यपेक्षा की प्राप्ति पर, कलक्टर उस व्यक्ति 
को , जिसके फटने में संपत्ति है, यह निदेश देने वाला आदेश पारित कर सकेगा 
कि वह प्रादेश की तामील की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर बोर्ड 
की संपत्ति का परिदान कर दे । 


( 3 ) उपधारा ( 2 ) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की तामील निम्न प्रकार 
से की जाएगी , मतिः-- - 


( क ) वह प्रादेश उस व्यक्ति को जिमके लिए वह आयित है, देकर 
या उसका उसे निविदान करके या डाक द्वारा भेजकर ; या 


( ख ) यदि ऐसा व्यक्ति नहीं पाया जा सकता है तो आदेश को उसके 
अंतिम ज्ञात निवास स्थान या कारबार के स्थान के किसी सहजदृश्य भाग में 
लगाकर अथवा आदेश को उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क पुरुष सदस्य या 
सेवक को देकर या उसका उसको निविदान करके या उरो उस संपत्ति के 
जिससे यह संबंधित है, किसी सहजदृश्य भाग में लगवाकरः 


परन्तु यदि वह व्यक्ति , जिस पर प्रादेश की तामील की जानी है , अवयस्क 
है तो उसके संरक्षक पर अथवा उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क पुरुष सदस्य या 
सेवक पर की गई तामील उस अवयस्क पर सामील समझी जाएगी । 


( 4 ) उपधारा ( 2 ) के अधीन कलक्टर के आदेश से भ्यथित कोई व्यक्ति, 
मादेश की तामील की तारीम्प से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे अधिकरण 
को अपील कर सकेगा जिसकी अधिकारिता के भीतर यह संपत्ति स्थित है और 
ऐसी अपील पर उस मधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा । 


अनुभाग , ! क ] 
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( 5 ) जहा उपधारा ( 2 ) के अधीन पारित किसी प्रादेश का अनुपालन 
नहीं किया गया है तथा ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील करने का समय अपील 
किए बिना समाप्त हो गया है अथवा उस समय के भीतर की गई अपील, यदि 
कोई हो , खारिज कर दी गई है वहां कलक्टर उस संपत्ति का कब्जा , जिसके 
वारे में आदेश किया गया है , ऐसा बल प्रयोग करके , यदि कोई हो , प्राप्त करेगा 
जो उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो , और उसका बोर्ड को परिदान करेगा । 


( 6 ) इस धारा के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करने में कलक्टर का मार्ग 
वर्शन ऐसे नियमों में होगा, जो विनियमों द्वारा उपवंधित किए जाएं । 


वक्फ की ओर 
से संपत्ति के 
कय पर निर्बन्धन । 


33 . वक्फ विलेख में किसी बात के होते हुए भी , किसी वक्फ के लिए या 
उसकी ओर से किसी वक्फ की निधियों में से कोई स्थावर संपत्ति बोर्ड की 
पूर्व मंजूरी से ही क्रय की जाएगी , अन्यथा नहीं तथा बोर्ड ऐसी मंजूरी तब तक 
नहीं देगा , जब तक कि उसका यह विचार न हो कि ऐसी संपत्ति का अर्जन वक्फ 
के लिए आवश्यक या फायवाप्रद है तथा उसके लिए दी जाने के लिए प्रस्थापित 
कीमत पर्याप्त और युक्तियुक्त है : 


परन्तु ऐसी मंजरी दिए जाने के पूर्व, प्रस्थापित संव्यवहार से संबंधित 
विशिष्टियां राजपत्र में प्रकाशित की जाएंगी जिसमें उनकी बाबत आक्षेप और 
सुझाव भामंत्रित किए जाएंगे तथा बोर्ड उन पाक्षेपों और सुझावों पर विचार 
करने के पश्चात् जो उसे मुतवल्लियों या वक्फ में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों से 
प्राप्त हों , ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह ठीक समझे । 


54. ( 1 ) जब कभी मुख्य कार्यपालक अधिकारी का , कोई शिकायत प्राप्त । वाफ संपति से 
होने पर या स्वप्रेरणा से , यह विचार हो कि किसी ऐसी भूमि , भवन , जगह अधिक्रमणों का 
या अन्य संपत्ति पर , जो वक्फ संपत्ति है और जो इस अधिनियम के अधीन उस हटाया जाना । 
रूप में रजिस्ट्रीकृत की गई है , कोई अधिक्रमण हमा है तो वह अधिक्रमणकर्ता 
पर ऐसी सूचना की तामील कराएगा जिसमें अधिक्रमण की विशिष्टियां विनि 
दिष्ट की जाएंगी और उससे ऐसी तारीख के पूर्व, जो सूचना में विनिर्दिष्ट की 
जाए, यह हेतुक दर्शित करने की मांग की जाएगी कि उससे इस प्रकार विनिर्दिष्ट 
तारीख के पूर्व अधिक्रमण को हटाने की अपेक्षा करने वाला आदेश क्यों न किया 
जाए तथा ऐसी सूचना की प्रति संबंधित मुतनल्ली को भी भेजेगा । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) में विनिर्दिष्ट सूचना की तामील ऐसी रीति से की जाएगी 
जो विहित की जाए । 


( 3 ) यदि सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान प्राप्त आक्षेपों पर विचार 
करने के पश्चात् तथा ऐसी रीति से जाच करने के पश्चात् जो विहिन की जाए , 
मख्य कार्यपालक अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि प्रश्नगत संपत्ति वक्फ 
संपत्ति है और ऐसी किसी वक्फ संपत्ति पर अधिक्रमण हुआ है तो वष्ट , आवेश 
द्वारा, अधिक्रमणकर्ता से ऐसे अधिक्रमण को हटाने की अपेक्षा कर सकेगा तथा 
अधिक्रमण की गई भूमि , भवन , जगह या अन्य संपति का कब्जा यफ के मुतवल्ली 
को परिदत्त कर सकेगा । 


( 4 ) उपधारा ( 3 ) की कोई बात , मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा उस 
उपधारा के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित किसी व्यक्ति को यह सिख 
करने के लिए उसे उस भूमि , भवन , जगह या अन्य संपत्ति में अधिकार, हक या 
हित प्राप्त है , किसी मधिकरण में वाद संस्थित करने से निवारित नहीं करेगी : 


परन्तु ऐसा कोई वाद ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा संस्थित नहीं किया जाएगा 
जिसे उम भूमि , भवन , जगह या अन्य संपत्ति का कम्जा , वरफ के मतवल्ली द्वारा 
या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य किसी व्यक्ति द्वारा पट्टेवार , मनशप्ति 
धारी या बंधकदार के रूप में दिया गया है । 


- 


- - 


- . 
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धारा 54 के 

55 . जहां धारा 54 को उपधारा ( 3 ) के अधीन किसो अधिक्रमण को 
प्रधीन किए गए हटाने के लिए प्राविष्ठ व्यक्ति , यथास्थिति , उस आदेश में विनिर्दिष्ट समय के 
आदेशों का भीतर ऐसे अधिक्रमण को हटाने में लोप करता है या असफल रहता है अथवा 
प्रयतम । उस भूमि , भवन , जगह या अन्य संपत्ति को , जिससे प्रावेश संबंधित है, पूर्वोक्त 

समय के भीतर खाली करने में असफल रहता है वहां मुख्य कार्यपालक अधिकारी 
उस उपखंड मजिस्ट्रेट को , जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर 
यह भूमि , भवन, जगह या अन्य संपत्ति स्थित है, अधिक्रमणकर्ता को बेदखल 
करने के लिए आवेदन कर सकेगा और तब ऐसा मजिस्ट्रेट अधिक्रमणकर्ता को 
यह निदेश देते हुए भावेश करेगा कि वह , यथास्थिति , अधिक्रमण को 
हटा ले अथवा उस भूमि , भवन , जगह या अन्य संपत्ति को खाली कर दे और उसका 
कम्मा संबंधित मुतवल्ली को परिदत कर दे सथा उस पादेश का अनुपालन करने 
में व्यतिक्रम की दशा में , मजिस्ट्रेट , यथास्थिति , अधिक्रमण को हटा सकेगा या 
अधिक्रमणकर्ता को उस भूमि , भवन , जगह या अन्य सम्पत्ति से बेदखल कर 
सकेगा तथा इस प्रयोजन के लिए ऐसी पुलिस सहायता ले सकेगा , जो प्रावश्यक 
हो । 


वक्फ संपत्ति का 56 . ( 1 ) किसी ऐसी स्थावर संपत्ति का , जो वक्फ संपत्ति है, तीन वर्ष 
पट्टा मनुक्त्त करने से अधिक की किसी अवधि के लिए पट्टा या उपपट्टा , वक्फ विलेख या लिखत 
की शक्ति पर में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी , शून्य और 
निर्बन्धन । प्रभावहीन होगा । 


( 2 ) किसी ऐसी स्थावर सम्पत्ति फा , जो वक्फ संपति है, एक वर्ष से 
अधिक और तीन वर्ष से मनधिक की किसी अवधि के लिए पट्टा या उपपट्टा , वक्फ 
विलेख या लिखत में या तत्समय अपत किती विवि में किसी बात के होते 
हुए भी , शून्य और प्रभावहीन होगा , जब तक कि वह बोर्ड की पूर्व मंजूरी मे 
नहीं किया जाता है । 


( 3 ) बोर्ड , इस धारा के अधीन पट्टा या उपपट्टा पिए पाने या उसका 
नवीकरण किए जाने के लिए मंजूरी देने में , उन निबंधनों और शर्तों का पुनधि 
लोकन करेगा, जिन पर ऐसे पट्टे या उपपट्टे का दिया जाना या उसका नवीकरण 
किया जाना स्थापित है तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण किए जाने के 
अधीन रहते हए ऐसी रीति मे . जो वह निविष्ट करे, उसका अनुमोदन करेगा । 


वक्फ संपत्ति की 57 . वक्फ विलेख में किसी वान के होते हए भी , प्रत्येक मुतवल्ली वक्फ 
प्राय में से कति- सम्पत्ति की आय में में ऐसे किन्हीं व्ययों का संदाय कर सकेगा जो उसके द्वारा 
पय खों का धारा 36 के अधीन कोई विशिष्टियां, दस्तावेजें या प्रतियां अथवा धारा 4G के 
संपाय करने के अधीन कोई लेखा अथवा बोर्ड द्वारा अपेक्षित कोई जानकारी या वस्तावेजें देने के लिए 

अपने को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए अथवा बोर्ड के निदेशों को 
का हकदार कार्यान्वित करने के लिए अपने को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए उचित रूप 
होना । 

से उपगत किए गए हो । 


मुतवल्ली द्वारा 
पतिक्रम की दशा 
में यों का 
संदाय करने की 
बोई भी शक्ति । 


58. ( 1 ) जहां मुतवल्ली ऐसे किसी राजस्थ , उपकर, रेट या कर का 
संदाय करने से इन्कार करता है या संदाय करने में असफल रहता है जो सरकार 
या किसी स्थानीय प्राधिकारी को देय हो , वहाँ बोर्ड उन देयों का वक्फ निधि में 
से भुगतान कर सकेगा पीर इग प्रकार संदत्त की गई रकम को वक्फ सम्पत्ति 
में से वसूल कर सकेगा तथा इस प्रकार संदत्त की गई रकम के सा बारह 
प्रतिशत से अनधिक नुकसानी को भी वसूल कर सकेगा । 
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• ( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन देय कोई धनराशि , संबंधित मुतवल्ली को 
सुनवाई का अवसर देने के पश्चात , बाई दास जारी किए गए प्रमाण पख पर उसी 
रीति से बमूल की जा सकेगी जिससे भ - राजस्व की बकाया वसूल की जाती है । 


प्रारमिन निधि 
का सृजन । 


59. ऐमें किराए और राजरस के उपकर, रेट और करों का संदाय करने 
के लिए जो सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी को देश हों , वक्फ संपत्ति की 
मरम्मत के खर्चे का भुगतान करन नथा वक्फ संपति के परिरक्षण के लिए 
सपबंध करने के प्रयोजन के लिए बोई, वक्फ की प्राय में से एक प्रारक्षिस 
निधि के , ऐसी रीमि गे मुजग और अनुरक्षण का निदेश दे सकेगा , जिये पर 
ठीक समझने । । 


60 . यदि योर्ड का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करमा आवश्यक है तो 
यह उस समय को , जिसके भीतर इस अधिनियम के अधीन मतपल्ली द्वारा 
कोई कार्य किया जाना अपेक्षित है , बड़ा मकेगा । 


समय का बढ़ाया 
जाना । 


शास्तियां । 


61 . ( 1 ) यदि कोई मुतवल्ली 

( क ) यक्फ के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रावेदन करने में ; 


( ख ) इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित विशिष्टियों या लेखात्रों 
के विवरण या विवरणियां देने में ; 


( ग ) बोर्ड द्वारा अपेक्षित जानकारी या विशिष्टियों का प्रदाय करने 


में ; 


( घ ) वक्फ संपत्तियों , लेखानों या अभिलेखों या विलेखों और उनसे 
संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण अनुमात करने में ; 


( क ) बोर्ड या अधिकरण धारा मादेश दिए जाने पर किसी वक्फ संपत्ति 
के कब्जे का परिदान करने में ; 


( च ) बोर्ड के निदेशों को कार्यान्वित करने में ; 


( छ ) किन्हीं लोक देयों मा भुगतान करने में ; या 


( ज ) कोई ऐसा अन्य कार्य करने में जिसे करने के लिए वह इस 
अधिनियम द्वारा या इसके अधीन विधिपूर्वक अपेक्षित है, 


असफल रहेगा तो यह , जब तक कि वह न्यायालय या अधिकरण का 
यह समाधान नहीं कर देशा है कि उसकी असफलता के लिए उचित कारण 
था , जुर्माने से , जो पाठ हजार रुपए तक का हो सकेगा , दण्डनीय होगा । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) में किसी बात के होते हुए भी , यदि---- 


( क ) मुतवल्ली किसी वक्फ के अस्तित्य को छिपाने की दृष्टि से,-- 


( i ) ऐसे वक्फ की दशा में , जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के 
पूर्व सृष्ट किया गया था , धारा 36 की उपधारा ( 8 ) में उसके 
लिए विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ; या 


- ( ii ) किसी ऐसे वक्फ की दशा में , जो ऐसे प्रारम्भ के पश्चात 
सष्ट किया गया था , वक्फ के सुजन की तारीख से तीन मास के 
भीतर, 
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इस अधिनियम के अधीन उसके रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने का 
लोप करेगा या उसमें असफल रहेगा ; या 


( ख ) कोई मुतवल्ली , बोर्ड को कोई ऐसा विवरण , विषरणी या जान 
कारी देगा, जिसके बारे में वह यह जानता है या उसके पास यह विश्वास 
करने का कारण है कि वह किसी तात्विक विशिष्टि में मिथ्या , भ्रामक , 
प्रसत्य या गला है , 


तो वह कारावास से , जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी , और जुर्माने 
से भी , जो पन्द्रह हजार रुपए तक का हो सकेगा , दण्डनीय होगा । 


( 3 ) कोई भी न्यायालय , इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध 
का संज्ञान , बोर्ड अथवा बोर्ड द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत 
किसी अधिकारी द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं । 


( 4 ) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से 
अवर कोई भी न्यायालय , इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का 
विचारण नहीं करेगा । 


( 5 ) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी , उपधारा 1974 का 
( 1 ) के अधीन पधिरोपित जुर्माना बमूल कर लिए जाने पर , वक्फ निधि में 
जमा किया जाएगा । 


. ( 6 ) प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें अपराधी इस अधिनियम के प्रारम्भ के 
पश्चात् ऐसे अपराध के लिए सिउदोष ठहराया जाता है , जो उपधारा ( 1 ) के 
अधीन दण्डनीय है और उसे जाने का दण्डादेश दिया जाता है, न्यायालय 
जुर्माने के संदाय के व्यतिक्रम में ऐसी अवधि का कारावास भी अधिरोपित करेगा , 
जो विधि द्वारा ऐसे व्यतिक्रम के लिए प्राधिकृत हो । 


मुतवल्ली द्वारा 62. कोई मुतवल्ली किसी ऐसे खर्च, प्रभार या व्यय को पूरा करने के 
अपनी प्रतिरक्षा लिए जो उसे पद से हटाए जाने के लिए या उससे प्रानुषंगिक किसी वाद , 
के लिए वक्फ अपील या किसी अन्य कार्यवाही के संबंध में या उसके बिरस कोई अनुशासनिक 
के किसी धन का कार्रवाई किए जाने के लिए उसके द्वारा किए जाते हैं , या किए जाएं , उस वक्फ 
व्यय म किया जाना । की निधियों में से जिसका वह मुतवल्ली है, कोई धन व्यय नहीं करेगा । 


कुछ दमानों में 63 . जब किसी वक्फ के मुतवल्ली का पद रिक्त हो जाए और ऐसा कोई 
मतवल्ली नियुक्त व्यक्ति नहीं है जिसे वक्फ विलेख के निबन्धनों के अधीन नियुक्त किया जाए तब 
करने की शक्ति । अथवा जहां मतवल्ली के रूप में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति का प्रधि 

कार विवादग्रस्त हो वहां, बोर्ड मुतवल्ली के रूप में कार्य करने के लिए किसी 
व्यक्ति को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों पर नियुक्त कर सकेगा जो वह 
ठीक समझे । 


मुत्तषल्ली का 
हटाया जाना । 


64. ( 1 ) किसी अन्य विधि या वक्फ विलेख में किसी बात के होते हए 
भी , बोर्ड किसी मतबल्ली को उसके पद से हटा सकेगा , यदि ऐसा मुतवल्ली 


( क ) धारा 61 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए एक से अधिक 
बार दोषसित किया गया है ; अथवा 


( ख ) आपराधिक न्यास भंग के किसी अपराध के लिए या एस किसी अन्य 
अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है , जिसमें नैतिक प्रधमता अंतस्त 
है और ऐसी दोषसिद्धि को उलट नहीं दिया गया है और उस अपराध की 
बावत उसे पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं कर दी गई है ; अथवा 


( ग ) विकृतचित्त का है या किसी ऐसे अन्य मामसिक या शारीरिक 
बाटि से ग्रस्त है , जो उसे मुतबल्ली के कृत्यों का पालन और कर्तव्यों का निर्वहन 
करने के अयोग्य बना दे ; अथवा 
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( घ ) अनुन्मोचित दिवालिया है ; अथवा 


( 1 ) लिकर या अन्य स्प्रिटयुका निमितियां गाने का आदी साक्ति हो 
जाता है या स्वाक प्रोषधि का सेवन करने का प्रादी है ; अथवा 


( च ) वक्फ की भोर से या वया के विरुद्ध सवेतन विधि व्यवसायी 
के रूप में नियोजित है ; अथवा 


( छ ) लगातार दो वर्ष तक ऐसे नियमित लेखाओं को रखने में , पक्ति 
युक्त हेतुक के बिना, असफल रहा है अथवा लगातार दो वर्षों में वह 
वार्षिक लेखा विवरण देने में असफल रहा है जो धाग 46 को पधारा 
( 2 ) द्वारा अक्षित है ; प्रथया 

( ज ) किसी वक्फ संपत्ति की बाबत किसी विद्यमान पट्टे में अथवा 
वक्फ के साथ की गई किसी मंविदा या उसके लिए किए जाने वाले किसी 
कार्य में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः हितबद्ध है अथवा, उसके द्वारा ऐसे सबफ को 
देय कोई राशि उस पर बकाया है ; अथवा 


( स ) वक्फ के संबंध में अथवा किसी धन या अन्य वक्फ संपत्ति की बावत 
अपने कर्तव्यों की निरन्तर उपेक्षा करता है अथवा कोई अपकरण , दुष्करण 
या मिधियों का दुरुपयोजन करता है या न्यास -भंग करता है ; प्रथया 


( क ) केन्द्रीय सरकार, राज्य गरकार या बोर्ड द्वारा इस अधिनियम 
अथवा इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के किसी उपबन्ध के 
अधीन दिए गए विधिपूर्ण प्रादेशों की जानबूझकर और बार-बार प्रवशा करता 
है : अथवा 

( ट ) वक्फ संपत्ति का विनियोग करता है या उसके संबंध में 
कपटपूर्वक व्यवहार करता है । 


( 2 ) मुतवल्ली के पद से किसी व्यक्ति का हटाया जाना , हिताधिकारी 
के रूप में या किसी अन्य हैसियत में वक्फ संपत्ति की बाबत उसके निजी अधि 
कारों को , यदि कोई हो , अथवा सज्जदानशीन के रूप में उसके अधिकारों को , 
यदि कोई हो , प्रभावित नहीं करेगा । 


( 3 ) बोर्ड द्वारा उपधारा ( 1 ) के अधीन कोई कार्रवाई तब तक नहीं की 
जाएगी जब तक कि उसने उस मामले में विहित रीति से जांच न कर ली हो 
तथा ऐसा विनिएचय , बोर्ड के सदस्यों के कम से कम दो -तिहाई बहुमत से न किया 
गया हो । 

( 4 ) कोई मुतवल्ली , जो उपधारा ( 1 ) के गट - ( ग ) में खण्ड ( ) 
तक में से किसी खंड के अधीन पारित किसी प्रादेश से व्यथित है , उस तारीख से 
जिसको उसे प्रादेश प्राप्त होता है , एक मास के भीतर आदेश के विरुद्ध अधिकरण 
को अपील कर सकेगा और ऐसी अपील पर अधिकरण , या विनिश्चय अन्तिम 
होगा । 


( 5 ) जहाँ किसी मुतवल्ली के विरुद्ध उपधारा ( 3 ) के अधीन कोई जांच 
प्रस्थापित है, या प्रारम्भ की गई है वहां बोर्ड , यदि उसकी यह गय है कि बवफ. 
के हित में ऐसा करना आवश्यक है , तो , जांच के समाप्त होने स एसे मतवल्ली 
को प्रादेश द्वारा निलम्बित कर सकेगा : 


परन्तु धस दिन से प्राधिक की अवधि के लिए ऐसा निलंबन मतवल्ली को 
प्रस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध सुनवाई का युक्तियुक्त अवमर दिए जाने के पश्चात 
ही किया जाएगा , अन्यथा नहीं । 


( 6 ) जहां मतवल्ली द्वारा उपधारा ( 4 ) के अधीन अधिकरण को कोई अपील 
फार की जाती है यहां बोर्ड , अधिकरण को यह मावेदन कर मझेगा कि 
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बह अपील का चिनिश्चर होने लग गएफ के प्रबंध के लिए एक रिसीवर नियुका 
करे तथा जहां ऐसा आवेदन किया जाता है वहां अधिकरण, सिविल प्रक्रिया 
संहिता , 1908 में किसी बाल के होते हुए भी , वक्फ का प्रबंध करने के लिए 
उपयुक्त व्यक्ति को सिर नियुक्त कर सकेगा तथा इस प्रकार नियुक्त 
रिसीयर को यह सुनिश्चित करने का निदेश दे सकेगा कि मुतवल्ली के मौर 
वक्फ के सदिमन्यः और धार्मिक अधिमारों की सुरक्षा की जाए । 


1008 का 5 


( 7 ) जहां ईमावल्ली, उपचार ( 1 ) के मधीन उसके पद से हटा दिया 
गया है वहां बोर्ड , प्रादेश द्वारा, मुतवल्ली को निदेश दे सकेगा कि वह वक्फ संपत्ति 
के कब्जे मा परिदान बोर्ड को अथवा इस निमित्त सम्पन्ः रूप स प्राधिकृत किसी 
अधिकारी को प्रथवा अबफ संपत्ति के मतवल्ली के रूप में कार्य करने के लिए 
मियुक्त किसी व्यक्ति या समिति को करे । 


( 8 ) इस धारा के अधीन अपने पद से झूटाया गया किसी धक्फ का मत 
बल्ली , ऐसे हटाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक उस वक्फ के 
मुतवल्ली के रूप में पुनःनियुक्ति का पान नहीं होगा । 


कुछ वक्फों का 65. ( 1 ) जहां किली वक्फ के मुतवल्ली के रूप में नियुक्ति के लिए 
बोर्ड द्वारा सीधे कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है अथवा जहां बोर्ड का ऐसे कारणों से जो 
प्रबंध मरण किया लेखबर किए जाएंगे, यह समाधान हो जाता है कि किसी मुतवल्ली के पद में रिक्ति 
जाना । 

को भरने से वक्फ के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा , वहां बोर्ड, राजपत्र में 
अधिसूचना मारा , कुल मिलाकर पांच वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि या 
प्रवधियों के लिए , जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं , वक्फ का सीधे प्रबंध 
ग्रहण कर सकेगा । 


( 2 ) राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या वक्फ में हितबट किसी व्यक्ति के 
पावेदम पर , मोर्ड द्वारा उपधारा ( 1 ) के अधीन निकाली गई अधिसूचना की 
मावता , वैधता या प्राधिस्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए 
किसी मामले का अभिलेख मंगा सकेगी तथा ऐसे मादेश पारित कर सकेगी जो 
वह ठीक समझे तथा राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार किए गए मादेश मंतिम 
होंगे और उपधारा ( 1 ) में विनिर्दिष्ट रीति से प्रकाशित किए जाएंगे । 


( 3 ) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र, यो ऐसे 
प्रत्येक वक्फ के संबंध में जो उसके सीधे प्रबंध के अधीन हो एक विस्तत 
रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा जिसमें निम्नलिखित जानकारी दी जाएगी , 
अर्थात् :- -- 


( क ) उस वर्ष के , जिसकी रिपोर्ट दी जा रही है, ठीक पूर्ववर्ती वर्ष 
की वफ की माय के म्योरे ; 


( ब ) वफ के प्रबंध को सुधारने और माय में वृद्धि करने के लिए 
किए गए उपाय ; 


( ग ) वह अवधि , जिसके दौरान वक्फ बोर्ड के सीधे प्रबंध के प्रधान 
रहा है और साथ ही उन कारणों का स्पष्टीकरण कि धक्फ के प्रबंध को 
वर्ष के दौरान मुतवल्ली या किसी प्रबंध समिति को सौंपा मामा क्यों संभव 
नहीं हुआ है । और 


( प ) ऐसे अन्य विषय, जो विहित किए जाएं । 


( 4 ) राज्य सरकार, उपधारा ( 3 ) के अधीन उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की 
जांच करेगी और ऐसी जांच के पश्चात् बोर्ड को ऐसे निदेश या मनुदेश जारी 
पारेगी जो यह ठीक समझे तपा बोर्ड ऐसे निवेशों या अनवेशों की प्राप्ति पर 
उनका अनुपालन करेगा । 


अनुभाग क ] 
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66. जब कभी किसी वक्फ विलेख में या न्यायालय की किसी डिक्री या मुतवल्ली की 
मादेश में या किसी वक्फ के प्रबंध की किसी स्कीम में यह उपबंधित हो कि कोई नियुक्ति और उसे 
न्यायालय या बोर्ड से भिन्न कोई प्राधिकारी किमी मतवल्ली की नियक्ति कर हटाए जान की 
सकेगा या उसे हटा सकेगा या प्रबंध की ऐसी स्कीम स्थिर कर सकेगा या शक्तियों का राज्य 
उसको उपांतरित कर सकेगा अथवा वक्फ पर अन्यथा अधीक्षण का प्रयोग कर सरकार द्वारा 
सकेगा तो ऐसे वक्फ विलेख, डिक्री , आदेश या स्कीम में किसी बात के होते हुए कब प्रयोग किया 
भी , ऐसी पूर्वोक्त शक्तियां राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी : 

जाएगा । 


परन्तु जहां कोई बोर्ड स्थापित किया गया है वहां राज्य सरकार ऐसी 
शक्तियों का प्रयोग करने के पूर्व बोर्ड से परामर्श करेगी । 


67 . ( 1 ) जब कभी किसी वक्फ का पर्यवेक्षण या प्रबन्ध , वक्फ द्वारा नियुक्त प्रबन्ध समिति का 
किसी समिति में , निहित हो जाता है तब, इस अधिनियम में किसी बात के होते पर्यवेक्षण और 
हए भी , ऐसी समिति तब तक कार्य करती रहेगी जब तक कि उसे बोर्ड द्वारा प्रतिष्ठित किया 
अतिष्ठित नहीं कर दिया जाता है अथवा जब तक , उसकी अवधि का , जो वक्फ जाना । 
द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए , इनमें से जो भी पूर्वतर हो , अवसान नहीं हो जाता है ; 


परन्तु ऐसी समिति बोर्ड के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य 
करेगी तथा ऐसे निदेशों का पालन करेगी , जो बोर्ड, समय -समय पर, जारी करे : 


परन्तु यह और कि यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि किसी समिति 
द्वारा किसी वक्फ के प्रबन्ध के लिए कोई स्कीम इस अधिनियम के या इसके 
अधीन बनाए गए किसी नियम के किसी उपबंध के प्रथया वक्फ के निदेशों से 
असंगत है तो वह किसी भी समय स्कीम को ऐसी रीति से उपांतरित कर सकेगा , 
जो उसे धक्फ के निदेशों के अथवा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए 
नियमों के उपबन्धों के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक हो । 


( 2 ) इस अधिनियम में और वक्फ विलेख में किसी बात के होते हुए भी , 
यदि बोर्ड का ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे , यह समाधान हो जाता 
है कि उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट कोई समिति उचित और समाधानप्रद रूप 
से कार्य नहीं कर रही है अथवा धक्फ का प्रवन्ध ठीक नहीं किया जा रहा है 
तथा उसके उचित प्रबन्ध के हित में ऐसा करना प्रावश्यक है तो पह, प्रादेशं द्वारा , 
ऐसी समिति को प्रतिष्ठित कर सकेगा और ऐसे प्रतिष्ठित किए जाने पर वक्फ 
के किसी निदेश का , जहां तक कि उसका समिति के गठन से संबंध है , कोई 
प्रभाव नहीं रह आएगा : 


परन्तु बोर्ड,किसी समिति को प्रतिष्ठित करने का कोई आदेश करने के पूर्व , 
ऐसी सूचना जारी करेगा जिसमें प्रस्थापित कार्रवाई के कारणों को उल्लिखित 
किया जाएगा. तथा समिति से एक मास से अन्यून उतने समय के भीतर जो सूचना 
में विनिर्षिष्ट किया जाए, यह हेतुक दर्शित करने की मांग की जाएगी कि ऐसी 
कार्रवाई क्यों न की जाए । 


( 3 ) बोर्ड द्वारा उपधारा ( 2 ) के अधीन किया गया प्रत्येक प्रादेश , विहित 
रीति से प्रकाशित किया जाएगा और ऐसे प्रकाशन पर वह मुतवल्ली. पर प्रौर पक्फ 
में कोई हित रखने वाले सभी व्यक्तियों पर पावसकर होगा । 


( 4 ) बोर्ड द्वारा उपधारा ( 2) के अधीन किया गया कोई प्रादेश अंतिम 
होगा : 


परन्तु उपधारा ( 2 ) के अधीन किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति 
मावेश की लारीख से साठ दिन के भीतर अधिकरण को अपील कर सकेगा : 
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परन्तु यह भौर कि अधिकरण को , ऐसी अपील के संबित रहने तक बोर्ड 
द्वारा किए गए आदेश के प्रवर्तन का निलंबन करने की कोई शक्ति नहीं होगी । 


( 5 ) जब कभी बोर्ड उपधारा ( 2 ) के अधीन किसी समिति को प्रतिष्ठित 
करता है तब वह उपधारा ( 2 ) के अधीन किए गए अपने आदेश के साथ ही 
मई प्रबन्ध समिति का गठन करेगा । 


( 6 ) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी , बोई उपधारा 
( 2 ) के अधीन किसी समिति को प्रतिष्ठित करने के बजाय उसके किसी सदस्य 
को , यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे सदस्य ने उस रूप में अपनी 
हैसियत का दुरुपयोग किया है अथवा जानते हुए ऐसी रीति से कार्य किया है जो 
वक्फ के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है, हटा सकेगा और किसी सदस्य 
के हटाए जाने के प्रत्येक ऐसे प्रादेश की उस पर तामील रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा 
की जाएगी । 


परन्तु सदस्य को हटाए जाने के लिए कोई प्रादेश तब तक नहीं किया जाएगा 
जब तक कि उसे प्रस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक वर्शित करने का युक्तियुक्त 
अवसर नहीं वे दिया गया हो : 


परन्तु यह और कि ऐसा कोई सदस्य जो समिति की सदस्यता से अपने 
हटाए जाने के किसी आदेश से व्यथित है , ऐसे प्रादेश को अपने पर तामील किए 
जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, ऐसे आदेश के पिरुख अधिकरण 
को अपील कर सकेगा और अधिकरण , अपीलार्थी और बोर्ड को सुनवाई का बक्ति 
यक्स अवसर देने के पश्चात् , बोर्ड द्वारा किए गए आदेश की पुष्टि कर सकेगा , 
उसे उपांतरित कर सकेगा या उसे सलट सकेगा और ऐसी अपील में अधिकरण 
पारा किया गया प्रादेश अंतिम होगा । 


मुतवल्ली या 68 . ( 1 ) जहां किसी मुतवल्ली या प्रबन्ध समिति को इस अधिनियम के 
समिति का अभि - या बोर्ड द्वारा बनाई गई किसी स्कीम के उपबन्धों के अनुसार हटाया गया है 
लेखों मादि का यहां यह मुतयस्सी या वह समिति जिसे इस प्रकार पद से हटाया गया है , (जिसे 
परिदत्त करन का इस धारा में इसके पश्चात् हटाया गया मतवल्ली या हटाई गई समिति कहा 
कर्तव्य । 

गया है ) उस मावेश में विनिर्दिष्ट तारीख से एक मास के भीतर उत्सरवर्ती 
ससवल्ली या उत्तरवर्ती समिति को कार्यभार सौंपेगी और वक्फ के भभिलेखों, 
नेखानों तथा सभी संपसि के (जिसके अंतर्गत नकदी है ) कब्जे का परिवान 
करेगी । 


( 2 ) जहाँ कोई हटाया गया मुतवल्ली या हटाई गई समिति, उत्तरवर्ती 
मुतवल्ली या समिति को उपधारा ( 1 ) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कार्यभार 
सौंपने या अभिलेखों, लेखाओं और संपत्ति का (जिनके अंतर्गत मकदी है ) को 
कन्जा परिदत्त करने में असफल रहती है अथवा ऐसे मुतवल्ली या समिति को 
पषत अवधि की समाप्ति के पश्चात् उनका कब्जा अभिप्राप्त करने से रोकती है 
या उसमें बाधा डालती है, यहां उत्तरवर्ती मुतवल्ली या उत्तरवर्ती समिसि कर 
कोई सदस्य किसी ऐसे प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को , जिसकी अधिकारिता की स्थानीय 
सीमानों के भीतर वक्फ संपत्ति का कोई भाग स्थित है, जिनके साथ ऐसे 
उत्तरवर्ती मुतवल्ली या समिति की नियुक्ति करने वाले प्रादेश की प्रमाणित 
प्रति होगी, एक प्रावेदन कर सकेगा और सब ऐसा मजिस्ट्रेट , हटाए गए मुतवल्ली 
या हटाई गई समिति के सदस्यों को सूचना देने के पश्चात , ऐसा प्रवेश कर 
सकेगा जिसमें यथास्थिति , उत्तरवर्ती मुतवल्ली या समिति को उतने समय के 
भीतर जो प्रादेश में विनिर्दिष्ट किया जाए , कार्यभार सौंपने और वक्फ के ऐसे 
अभिलेखों, लेखामों और संपत्ति का (जिसके अंतर्गस नकवी है ) कम्जा देने का 
भिदेश दिया गया हो । 


( 3 ) जहां हटाया गया मुतवल्ली या हटाई गई समिति का कोई सदस्य 
कार्यभार सौंपने अथवा अभिलेखो, लेखामों भोर संपत्ति के (जिनके अंतर्गत नकदी 
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है ) कब्जे की उपधारा ( 2 ) के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट समय के 
भीतर परिदान नहीं करेगा या उसमें असफल रहेगा वहा, यथास्थिति , हटाया 
गया मुतवल्ली या हटाई गई समिति का प्रत्येक सदस्य कारावास से, जिसकी अवधि 
छह मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से , जो माठ हजार रुपए तक का हो 
सकेगा, या दोनों से , दंडनीय होगा । 


( 4 ) जब कभी कोई हटाया गया मुतवल्ली या हटाई गई समिति का कोई 
सवस्थ , मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा ( 2 ) के अधीन किए गए आदेशों का अनुपालन 
करने में लोप करता है या असफल रहता है तो मजिस्ट्रेट , उत्तरवर्ती मुतवल्ली 
या समिति को कार्यभार ग्रहण करने और ऐसे अभिलेखों , लेखामों या संपत्ति 
का (जिनके अंतर्गत नकदी है ) कब्जा लेने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और 
ऐसे व्यक्ति को ऐसी पुलिस सहायता , जो उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो , 
लेने के लिए प्राधिकृत कार सकेगा । 


( 5) उसरवर्ती मुतवल्ली या समिति की नियुक्ति के किसी भादेश को इस 
धारा के अधीन मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाहियों में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा । 


( 6 ) इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ओ इस धारा के 
अधीन किए गए किसी प्रादेश से व्यथित है, किसी सक्षम सिविल न्यायालय में 
यह सिद्ध करने के लिए बाद प्रस्तुत करने से वजित नहीं करेगी कि उसे मजिस्ट्रेट 
बारा उपधारा ( 2 ) के अधीन किए गए आदेश में विनिर्दिष्ट संपत्ति में अधिकार , 
एक और हित प्राप्त है । । 


69. ( 1 ) जब कभी बोर्ड का , स्वप्रेरणा से या किसी वक्फ में हितबद्ध बक्फ के प्रशासन 
कम से कम पांच व्यक्तियों के आवेदन पर , यह समाधान हो जाता है कि वक्फ के के लिए स्कीम 
उचित प्रशासन के लिए स्कीम बनाना आवयक या वांछनीय है तब वह , विहित बनाने की बोर्ड 
रीति से वक्फ के मुतवल्ली से था आवेदकों से परामर्श करने के पश्चात् , प्रादेश की शक्ति । 
बारा, वक्फ के प्रशासन के लिए ऐसी स्कीम बना सकेगा । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन बनाई गई स्कीम में वक्फ के ऐसे मुसवल्ली 
को , जो उस तारीख के ठीक पूर्व जिसको स्कीम प्रवृत्त होती है, उस हैसियत में 
पद धारण कर रहा है , हटाए जाने के लिए उपबंध किया जा सकेगा : 


परन्तु जहां ऐसी किसी स्कीम में किसी प्रानुवंशिक मुतवल्ली के हटाए जाने 
के लिए उपबंध किया जाता है वहां वह स्कीम उस व्यक्ति को , जो इस प्रकार 
हटाए गए मुतवल्ली से प्रानुवंशिक उत्तराधिकार में ठीक बाद का व्यक्ति है, वक्फ 
के उचित प्रशासन के लिए नियक्त समिति के एक सदस्य के रूप में नियुक्त 
किए जाने के लिए भी उपबंध किया जाएगा । 


( 3 ) उपधारा ( 2 ) के अधीन किया गया प्रत्येक प्रादेश , विहित रीति से 
प्रकाशित किया जाएगा और ऐसे प्रकाशन पर वह अंतिम होगा तथा मुतवल्ली 
पर और वक्फ में हितबद्ध सभी व्यक्तियों पर पाबद्धकर होगा : 


. परंतु ऐसा कोई व्यक्ति , जो इस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश से 
व्यथित है, ऐसे मादेश की तारीख से साठ दिन के भीतर अधिकरण को अपील 
कर सकेगा तथा ऐसी अपील की सुनवाई करने के पश्चात् मधिकरण उस प्रादेश 
की पुष्टि कर सकेगा , उसे उलट सकेगा या उसे उपांतरित कर सकेगा : 


परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन किए गए मादेश के प्रवर्तन को 
रोकने की अधिकरण को कोई शक्ति नहीं होगी । 


( 4 ) बोई किसी भी समय , आदेश द्वारा , चाहे वह स्कीम के प्रवर्तन में 
माने के पूर्व या उसके पश्चात् किया गया हो , स्कीम को रद्द कर सकेगा या 
उपांतरित कर सकेगा । 
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( 5 ) बक्फ के उचित प्रशासन के लिए स्कीम के बनाए जाने सक , बोर्ड 
किसी उपयुक्त व्यक्ति को वक्फ के मुतवल्ली के सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन 
करने के लिए तथा ऐसे मुतवल्ली की शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों 
का निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकेगा । 


वक्फ के प्रशासन 
से संबंधित जागा 


10 . किसी वक्फ में हितबद्ध कोई व्यक्ति , वक्फ के प्रशासन से संबंधित जांच 
करने के लिए बोर्ड को आवेदन कर सकेगा जो शपथपन से समर्थित होगा और 
यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने के लिए उचित 
आधार हैं कि वक्फ के कार्यकलापों का ठीक प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है तो 
वह , उस संबंध में ऐसी कार्रवाई करेगा जो यह ठीक समझे । 


जाच करने की 
रीति । 


71. ( 1 ) बोई , धारा 73 के अधीन प्राप्त प्राबेधन पर या स्वप्रेरणा 


( क ) ऐसी रीति से जो विहित की जाए, जांच कर सकेगा ; या 


( ख ) धक्फ से संबंधित किसी मामले की जांच करने के लिए किसी 
व्यक्ति को इस निमित्त प्राधिकृत कर सकेगा , और ऐसी कार्रवाई कर सकेगा 
जो वह ठीक समझे । 


( 2 ) इस धारा के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए , बोर्ड या 
उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को साक्षियों को हाजिर कराने 

और दस्ताबेजों के पेश किए जाने के लिए यही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल 
1908 का 5 प्रक्रिया संहिता , 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित होती हैं । 


अध्याय 1 


गोर्डका वित 


बोर्ड को संप्य 
वार्षिक प्रभावान । 


72. ( 1 ) प्रत्येक ऐसे वक्फ का मतवल्ली , जिसकी शुद्ध वार्षिक पाय पांच हजार 
रुपए से कम नहीं है, बोर्ड को ऐसे बोर्ड द्वारा वक्फ को प्रदान की गई सेवाओं 
के लिए प्रतिवर्ष वक्फ द्वारा व्युत्पन्न शुद्ध वार्षिक प्राय में से , एसी वार्षिक प्राय 
के सात प्रतिशत से अनधिक इतना अंशदान करेगा , जो विहित किया जाए । 


स्पष्टीकरण 1 --इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, " शुस वार्षिक पाय " से 
किसी वर्ष में वक्फ की सभी स्रोतों से सकल प्राय , जिसके अंतर्गत ऐसे नजराने 
और चढ़ावे हैं जो वक्फों की संपत्ति में के अंशदानों की कोटि में नहीं पाते हैं । 
अभिप्रेस हैं जैसे कि निम्नलिखित की कटौती करने के पश्चात् पाएं , अर्थात् : --- 


( i ) वक्फ द्वारा सरकार को संदत किया गया भू- राजस्व ; 


(ii ) वे रेट , उपकर और अनुशाप्ति फीसें , जो उसके द्वारा सरकार 
या किसी स्थानीय प्राधिकारी को संवत्त की गई हैं ; 


( iii ) निम्नलिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उपगत 
व्यय , अर्थात् : - . 


( क ) सिंचाई संकर्मों का अनुरक्षण या उनकी मरम्मत , जिसके 
अंतर्गत सिंचाई की पूंजी लागत नहीं आएगी ; 


( ख ) बीज या पौध ; 
( ग ) खाद ; 
( घ ) कृषि प्रौजारों का क्रय और अनुरक्षण ; 
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( क ) खेती के लिए पात्रों का क्रय और अनुरक्षण ; 


( घ ) हल चलाने , पानी देने , बुवाई करने , प्रतिरोपण करने , 
कटाई करने , गहाई करने और अन्य कृषि संक्रियाओं के लिए मजदूरी : 


परंतु इस खंड के अधीन उपगत किसी व्यय के संबंध में कुम्न 
कटौती यक्फ की भूमियों से व्युत्पन्न प्राय के बस प्रतिशत से अधिक 
नहीं होगी । 


(iv ) किराए पर दिए गए भवनों की विविध मरम्मतों पर व्यय, 
जो उनसे व्युत्पन्न वार्षिक किराए के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा या 
वास्तविक व्यय , इनमें से जो भी कम हो ; 


( v ) स्थावर संपत्ति के अथवा स्थावर संपत्ति से संबंधित या 
• उनसे उद्भूत होने वाले अधिकारों के विक्रय पागम , यदि ऐसे आगमों का वक्फ 
के लिए प्राय उपार्जित करने के लिए पुन : विनिधान किया जाता है : 


परन्तु प्राप्तियों की निम्नलिखित मदों को इस धारा के प्रयोजनों के 
लिए प्राय नहीं समझा जाएगा , अर्थात् : --- 


( क ) वसूल किए गए भग्निम और निक्षेप तथा लिए गए या 
वसूलं किए गए ऋण ; 


( ख ) कर्मचारियों , पट्टेदारों या ठेकेदारों द्वारा प्रतिभूति के रूप 
में किए गए निक्षेप और अन्य निक्षेप, यदि कोई हो ; 


( ग ) बैंकों से या विनिधानों के प्रस्थाहरण ; 


( प ) न्यायालयों द्वारा अधिनिर्णीत किए गए वो म वसूल 
की गई रकमें ; 


( 1 ) धार्मिक पुस्तकों के और प्रकाशनों के विक्रय आगम , जहाँ 
ऐसे विक्रय धर्म का प्रचार करने की दष्टि से अलाभप्रद उधम के रूप 
में किए जाते हैं । 


( च ) दातामों द्वारा वक्फ की संपत्ति में के अंशदानों के रूप 
में नकदी या वस्तु रूप में वान या पदावे : 


परम्तु ऐसे दानों व चढ़ावों से प्रोद्भूत होने वाली प्राय पर 
ज्याज को , यदि कोई हो सकल वार्षिक आय की संगणना करने में 
हिसाब में लिया जाएगा । 


( छ ) वक्फ द्वारा की जाने वाली विनिर्दिष्ट सेवा के लिए और 
ऐसी सेवा पर व्यय किए जाने के लिए नकदी या वस्तु रूप में प्राप्त 
स्वैच्छिक अंगादान ; 


( ज ) संपरीक्षा वसूलियां । 


स्पष्टीकरण 2 - इस धारा के प्रयोजनों के लिए , शुद्ध वार्षिक आय का प्रव 
धारण करने में , किसी वक्फ द्वारा उसके लाभप्रद उपक्रमों से, यदि कोई हों , व्युत्पन्न 
शुस लाभ को ही प्राय माना जाएगा तथा उसके अलाभप्रद उपक्रमों जैसे विद्यालयों , 
महाविद्यालयों, अस्पतालों , दरिद्वालयों , अनाथालयों अथवा इसी प्रकार की अन्य 
संस्थानों के संबंध में , सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दिए गए 
अनुदानों अथवा जनता से प्राप्त वानों अथवा शिक्षा संस्थाओं के विद्यार्थियों से 
संगहीत फीसों को प्राय नहीं माना जाएगा । 
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( 2 ) बोर्ड किसी मस्जिद या अनाथालय या किसी विशेष वक्फ की दशा 
में ऐसे अंशदान को , ऐसे समय के लिए, जो यह ठीक समझे , कम कर सकेगा 
या उसका परिहार कर सकेगा । 


( 3 ) किसी वक्फ का मुतवल्ली , उपधारा ( 1 ) के अधीन अपने द्वारा किया 
जाने वाला अंशदान उन विभिन्न व्यक्तियों से वसूल कर सकेगा जो वरफ से 
कोई धन-संबंधी या अन्य भौतिक फायदे प्राप्त करने के हकदार हैं किन्तु ऐसे 
व्यक्तियों में से किसी एक से वसूल की जा सकने वाली राशि ऐसी रकम से 
अधिक नहीं होगी जिसका , कुल किए जाने वाले अंशदान से , वह अनुपात है 
जो ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त फायदों के मूल्य का वक्फ की समस्त शुद्ध वार्षिक 
पाय से है : 


परन्तु यदि वक्फ को उपलब्ध कोई ऐसी प्राय जो उपधारा ( 1 ) के अधीन 
ग्रंशदान से भिन्न है, इस अधिनियम के अधीन शोध्य धन के रूप में संदेय रकमों से 
अधिक है और वक्फ विलेख के अधीन संधेय रकम से अधिक है तो अंशदान का 
ऐसी प्राय में से संदाय किया जाएगा । 


( 4 ) किसी वक्फ की बाबत उपधारा ( 1 ) के अधीन किया जाने वाला 
अंशदान , सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के किसी शोध्य धन के अथवा 
थफ सम्पत्ति या उसकी आय पर किसी अन्य कानूनी प्रथम भार के पहले 
संदाय किए जाने की शर्त के अधीन रहते हुए, वक्फ की प्राय पर प्रथम भार 
होगा और संबंधित मुतवल्ली को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् बोर्ड 
धारा जारी किए गए प्रमाणपत्र पर भू - राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगा । 


( 5 ) यदि मुतवल्ली, बक्फ की माय वसूल कर लेता है और ऐसे अंशदान का 
सदाय करने से इंकार करता है अथवा संदाय नहीं करता है तो वह वैयक्तिक 
रूप से भी ऐसे अंशदान के लिए जिम्मेदार होगा जो स्वयं उससे या उसकी सम्पत्ति 
से पूर्वोक्त रीति से वसूल किया जा सकेगा । 


( 6 ) जहां, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् , किसी बफ का मुतवल्ली , 
बक्फ की शुद्ध वार्षिक प्राय की विवरणी उसके लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर 
प्रस्तुत नहीं करता है या ऐसी विवरणी प्रस्तुत करता है, जो मुख्य कार्यपालक 
प्राधिकारी की राय में किसी तात्त्विक विशिष्टि में गलत या मिथ्या है , अथवा 
जिससे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या भादेश के 
उपबंधों का अनुपालन नहीं होता है , तो मुन्य कार्यपालक अधिकारी, अपनी 
सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार वक्फ की शुद्ध वार्षिक आय का निर्धारण कर 
सकेगा अथवा मुतवल्ली द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणी में दर्शित शुद्ध वार्षिक 
प्राय का पुनरीक्षण कर सकेगा और इस प्रकार निर्धाति या पुनरीक्षित शुद्ध 
यार्षिक आय इस धारा के प्रयोजनों के लिए बक्फ की शुद्ध वार्षिक आय समझी 
जाएगी : 


परन्तु शुख वार्षिक आय का कोई निर्धारण या मुतवल्ली द्वारा प्रस्तुत 
विवरणी का कोई पुनरीक्षण मुतवल्ली को सूचना दिए जाने के पश्चात् ही किया 
जाएगा , अन्यथा नहीं, जिसमें उससे यह अपेक्षा की गई हो कि वह सूचना में 
विनिर्दिष्ट समय के भीतर यह हेतुक दर्शित करे कि ऐसा निर्धारण या विवरणी 
का पूनरीक्षण क्यों नहीं किया जाए, तथा ऐसा प्रत्येक निर्धारण या पुनरीक्षण 
मतवल्ली द्वारा दिए गए उत्तर पर, यदि कोई हो , विचार किए जाने के पश्चात् 
किया जाएगा । 


( 1) कोई मुतवल्ली , जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा उपधारा ( 6 ) के 
अधीन किए गए निर्धारण या पुनरीक्षण से व्यथित है, निर्धारण या विवरणी 
के पूनरीक्षण की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर बोर्ड को अपील कर 
सकेगा तथा बोर्ड, अपीलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् , उस 
निधारणा या विवरणी के पुनरीक्षण की पुष्टि कर सकेगा , उसे उलट सकेगा या 
उसे उपांतरित कर सकेगा और उस पर बोर्ड का विनिश्चय अंतिम होगा । 
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( 8 ) यदि इस धारा के अधीन उद्ग्रहणीय अंशदान या उसका कोई भाग , 
किसी कारण में इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात किसी वर्ष 
में , निर्धारण से छूट गया है तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उस वर्ष की जिससे 
ऐसा छूट गया निर्धारण संबंधित है, अंतिम तारीख से पांच वर्ष के भीतर, मुस 
बल्ली पर ऐसी मुचना की तामील कर सकेगा, जिसमें उस पर उस अंशदान 
या उसके भाग का , जो निर्धारण से छूट गया है , निर्धारण किया गया हो और 
जिसमें ऐसी सूचना की तामील की तारीख में तीस दिन के भीतर उसके संदाय 
की मांग की गई हो तथा इस अधिनियम के और इसके अधीन बनाए गए नियमों 
के उपबंध, जहां तक हो सके, उसी प्रकार लागू होंगे मानो निर्धारण इस अधि 
मियम के अधीन प्रथमत : किए गए हों । 


73 . ( 1 ) तत्समय प्रवृस किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी , बैंकों या अन्य 
पवि मुख्य कार्यपालक अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना व्यक्ति को संवाय 
आवश्यक और समीधीन है तो वह किसी ऐसे बैंक को , जिसमें या किसी ऐसे करने का निवेश 
व्यक्ति को , जिसके पास वक्फ का कोई धन निक्षिप्त है , यह निदेश देते हुए आदेश देने की मुख्य 
कर सकेगा कि वह ऐसे धन में से जो ऐसे बैंक में वक्फ के नाम जमा हो या कार्यपालक अधि 
ऐसे व्यक्ति के पास निभिप्त हो अथवा ऐसी धनराशियों में से जो ऐसे बैंक कारी की शामित । 
या अन्य व्यक्ति द्वारा समय- समय पर वक्फ के लिए या उसकी ओर से निक्षेप 
के रूप में प्राप्त की जाएं , धारा 72 के अधीन उग्रहणीय अंशदान का संदाय 
करे और ऐसे आदेशों की प्राप्ति पर, यथास्थिति, बैक या अन्य व्यक्ति , जब 
उपधारा ( 3 ) के अधीन कोई अपील नहीं की गई है , तब ऐसे प्रादेशों का अन 
पालन करेगा अथवा जहाँ उपधारा ( 3 ) के अधीन कोई अपील की गई है वहां 
ऐसी अपील पर अधिकरण द्वारा किए गए आदेशों का अनुपालन करेगा । 

( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन किए गए किसी आवेश के अनुसरण में बैंक 
या अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया प्रत्येक संदाय इस प्रकार संदत्त राशि के संबंध 
में ऐसे बैंक या अन्य व्यक्ति के दायित्व के पूर्ण उन्मोचम के रूप में प्रवर्तित 
होगा । 

( 3 ) कोई ऐसा बैंक या अन्य व्यक्ति , जिसे कोई संवाय करने के लिए 
उपधारा ( 1 ) के अधीन मादेष दिया गया है, आवेश की तारीख से सीस दिन 
के भीतर ऐसे प्रादेश के विरुद्ध प्रधिकरण को अपील कर सकेगा तथा ऐसी अपील 
पर अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा । 


( 4 ) बैंक का प्रत्येक ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति , जो किसी यक्ति 
यक्त हेतुक के बिना , यथास्थिति , उपधारा ( 1 ) या उपधारा ( 3 ) के अधीन किए 
गए आदेश का अनुपालन करने में असफल रहेगा , कारावास से , जिसकी अवधि 
छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो आठ हजार रुपए तक का हो 
सकेगा, या दोनों से , दंडनीय होगा । 


74 . ( 1 ) प्रत्येक ऐसा प्राधिकारी, जो जमींदारियों या जागीरों के उत्सादन । वक्फ को संदेय 
अथवा भूमि की अधिकतम सीमाएं अधिकथित करने से संबंधित किसी विधि के शाश्वत वार्षिकी 
अधीन किसी वक्फ को संदेय किसी शाश्वत वार्षिकी का संवितरण करने के लिए में से अंशदान 
सशक्त है , मुख्य कार्यपालक अधिकारी से ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर जिसमें की कटौती । 
वक्फ द्वारा धारा 72 के अधीन किए जाने वाले अंशदान की रकम, जो प्रसंदत्त 
रह गई है, विनिर्दिष्ट हो , वक्फ को शाश्वत वार्षिकी संदाय करने से पहले ऐसे प्रमाण 
पत्र में विनिर्दिष्ट रकम की कटौती करेगा और इस प्रकार काटी गई रकम मुख्य 
कार्यपालक अधिकारी को प्रेषित करेगा । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रेषित की 
गई प्रत्येक रकम वक्फ द्वारा किया गया संदाय समझी जाएगी और इस प्रकार 
प्रेषित की गई रकम की मात्रा तक शाश्वत वार्षिकी के संदाय के संबंध में ऐसे 
प्राधिकारी के दायित्व के पूर्व उन्मोधन के रूप में प्रवर्तित होगी । 


75 . ( 1 ) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के उधार लेने की 
लिए बोर्ड राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से , ऐसी धनराशि तथा ऐसे निबंधनों बोर्ड की शक्ति । 
मार शर्तों पर जो राज्य सरकार अवधारित करे , उधार ले सकेगा । 
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( 2 ) बोई उधार ली गई धनराशिका, उसके संबंध में देय किसी ब्याज या लागत 
सहित , उधार के नियंधनों और शतों के अनुसार प्रतिसंदाय करेगा । 


बिना मंजूरी के 76. ( 1 ) कोई मतवल्ली , कार्यपालक अधिकारी या वक्फ के प्रशासन 
मुतवल्ली द्वारा का भारसाधक कोई अन्य व्यक्ति , बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना , वक्फ का कोई 
धन का उधार न धन या कोई वक्फ संपत्ति उधार नहीं देगा या वक्फ प्रयोजनों के लिए कोई 
दिया जाना या धन उधार नहीं लेगा : 
उधार न लिया 
जाना । 

परन्तु यदि वक्फ विलेख में , यथास्थिति , ऐसे उधार लेने या उधार देने के 
लिए कोई स्पष्ट उपबंध है तो ऐसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है । 

( 2 ) बोर्ड, मंजूरी देते समय , कोई ऐसे निबंधन और शर्ते विनिर्दिष्ट कर 
सकेगा जिनके अधीन रहते हुए उपधारा ( 1 ) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति , कोई धन 
उधार देने या उधार लेने के लिए अथवा कोई अन्य वक्फ संपति उधार देने के 
लिए उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया है । 

( 3 ) जहां इस धारा के उपबंधों के उल्लघंन में कोई धन उधार दिया जाता 
है या उधार लिया जाता है अथवा अन्य वक्फ संपत्ति उधार दी जाती है वहां 
मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि बह 

( क ) उस व्यक्ति की , जिसके द्वारा कोई रकम उधार दी गई थी या 
उधार ली गई थी , वैयक्तिक निधियों में से उस रकम के , जो इस प्रकार उधार 
दी गई है या उधार ली गई है , बराबर रकम , उस पर देय ब्याज सहित , 
वसूल कर ले । 

( ख ) इस अधिनियम के उपवधों के उल्लघंन में उधार दी गई 
वक्फ संपत्ति का कब्जा, उस व्यक्ति से जिसे यह उधार वी गई थी या उन व्यक्तियों 
से , जो ऐसी संपत्ति पर उस व्यक्ति के माध्यम से , जिसे ऐसी संपत्ति उधार 
दी गई थी , हक का दावा करते हैं , वापस ले ले । 


बाफ निधि । 


77 . ( 1 ) इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा प्राप्त या बसूल की गई 
सभी धनराशियों और बोर्ड द्वारा दानों , उपकृतियों या अनुदामों के रूप में प्राप्त 
सभी अन्य धनराशियों से एक निधि बनाई जाएगी जिसका नाम बफ्फ निधि 
होगा । 

( 2 ) दानों , उपकृतियों और अनदानों के रूप में बोर्ड द्वारा प्राप्त सभी धन 
राशियों का एक पृथक् उपशीर्ष के अधीन निक्षेप किया जाएगा और लेखा रखा 
जाएगा । 

( 3 ) किन्हीं ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए , जो राज्य सरकार द्वारा इस 
निमित्त बनाए जाएं , वक्फ निधि , बोर्ड के नियंत्रणाधीन होगी । किन्तु सामान्य 
वक्फ बोर्ड के नियंत्रणाधीन वक्फ निधि, इस निमित्त केन्द्रीय मरकार नारा बनाए 
गए नियमों के , यदि कोई हों , अधीन होगी । 
( 4 ) वक्फ निधि का उपयोजन निम्न प्रकार से किया जाएगा, अर्थात्: - - 

( क ) धारा 75 के अधीन लिए गए उधार का प्रतिसंदाय तथा उस पर 
ग्याज का संदाय ; 

( ख ) बक्फ निधि और वक्फ के लेखामों की संपरीक्षा के खर्ष का संदाय ; 

( ग ) बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारिबृन्द के बेतन और भत्तों का 
संदाय ; 

( च ) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को यात्रा भत्तों का संदाय ; 

( 3 ) इस अधिनियम द्वारा या , इसके अधीन मधिरोपित कर्तव्यों के पालन 
में , तथा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में बोर्ड द्वारा उपगत सभी व्ययों का संदाय ; 

( च ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन बोर्ड पर अधि 
रोपित सी बाध्यता के निर्वहन के लिए बोर्ड द्वारा उपगत सभी व्ययों का 
संवाय । 
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बोर्ड का बजट । 
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( 5 ) यदि उपधारा ( 4 ) में निर्दिष्ट व्यय को पूरा करने के पश्चात् कोई 
भतिशेष रहता है तो बोर्ड ऐसे अतिशेष के किसी भाग का वक्फ सम्पत्ति के 
परिरक्षण और संरक्षण के लिए अथवा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग कर 
सकेगा, जो वह ठीक समझे । । 

" 8. ( 1 ) बोई प्रत्येक वार , ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित 
किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक बजट तैयार करेगा जिसमें उस वित्तीय 
वर्ग के दौरान पाकसित प्राप्तियां और भय रणित किए जाएंगे तथा उसकी प्रति 
राज्य सरकार को भेजेगा । । 

( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन अपने को भेजे गए बजट की प्राप्ति पर, राज्य 
मरकार, उसकी जांच करेगी और इसमें न परिवर्तन , संशोधन या उपांतरण किए 
जाने का सुझाव देगी जो वह ठीक समझे तथा ऐसे सुझाव बोर्ड को उसके विचार 
के लिए भेजेगी । 


( 3 ) राज्य सरकार से सम्मावों की प्राप्ति पर , बोई उस सरकार द्वारा 
सूझाए गए परिवर्तनों, मशोधनों या उपांतरणों के संबंध में उस सरकार को लिखित 
अभ्यावेदन कर सकेगा और राज्य सरकार , ऐसे अभ्यावेदनों पर विचार करने के 
पश्चात, उनकी प्राप्ति की तारीख से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर, बोर्ड को 
उस मामले के संबंध में अपना अंतिम विनिश्चय संसूचित करेगी और राज्य सरकार 
का विनिश्चय मंतिम होगा । 


( 4 ) उपधारा ( 3 ) के अधीन राज्य सरकार के विनिएषय की प्राप्ति पर , 
बोर्ड , राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप से सुझाए गए सभी परिवर्तनों , संशोधनों या 
उपांतरणों को अपने बजट में सम्मिलित करेगा और इस प्रकार परिवर्तित , संशो 
धित या उपांतरित बजट ही ऐसा बजट होगा जो बोर्ड द्वारा पारित किया जाएगा । 


बोर्ड के लेखे । 


78. बोर्ड अपने लेखाओं के संबंध में ऐसी लेखाबहियां और अन्य बहिया 
ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से रनवाएगा जो विनियमों द्वारा उपबंधित की 
जाएं । 


80. ( 1 ) बोर्ड के लेखामों की वार्षिक संपरीक्षा और जांच ऐसे संपरीक्षक बोर्ड के लेखामों 
द्वारा की जाएगी , जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए । 

की संपरीक्षा । 
( 2 ) संपरीक्षक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा और संपरीक्षक 
की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ - साथ यह विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि क्या बोर्ड 
के सीधे प्रबंध के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक वक्फ के लेखामों को पृथक्तः रखा गया 
है और क्या ऐसे प्रत्येक लेखा की राज्य स्थानीय निधि परीक्षक द्वारा वार्षिक 
संपरीक्षा की गई है और उसमें अनियमित , अवैध या अनुचित व्यय के अथवा धन 
वसूल करने या अन्य संपत्ति को वापस लेने की असफलता के , जो उपेक्षा या अवचार 
के कारण हुई हो , सभी मामलों को तथा किसी अन्य मामले को , जिसकी रिपोर्ट 
करना संपरीक्षक प्रावश्यक समझता है,विनिर्दिष्ट किया जाएगा , तथा रिपोर्ट में किसी 
ऐसे व्यक्ति का नाम भी होगा जो संपरीक्षक की राय में ऐसे ध्यय या असफलता 
के लिए उत्तरदायी है और ऐसे प्रत्येक मामले में संपरीक्षक उस व्यय या हानि की 
रकम को ऐसे व्यक्ति द्वारा देय प्रमाणित करेगा । 

( 3 ) संपरीक्षा का खर्च का वक्फ निधि में से संदत किया जाएगा । 

81. राज्य सरकार , संपरीक्षक की रिपोर्ट की जांच करेगी पोर उसमें उल्लिखित संपरीक्षक की 
मामले के संबंध में किसी व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकेगी तथा रिपोर्ट पर ऐसे रिपोर्ट पर राज्य 
प्रादेश पारित करेगी जो वह ठीक समझे । 

सरकार द्वारा 
मादेशों का पारित 
किया जामा । 


82 . ( 1 ) संपरीक्षक द्वारा धारा 80 के अधीन अपनी रिपोर्ट में किसी व्यक्ति 
द्वारा देय प्रमाणित की गई प्रत्येक राशि , बोर्ड द्वारा जारी की गई मांग की 
सुचना की तामील के पश्चात साठ दिन के भीतर ऐसे व्यक्ति द्वारा संवत्त की 
आएगी । 


बोर्ड को देय 
राशियों का भ 
राजस्व की 
बकाया के रूप में 
वसूल किया जाना । 
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( 2 ) यदि ऐसा संदाय उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार नहीं किया जाता 
है तो संदेय राशि , संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात . 
बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र पर भू - राजस्व की बकाया के रूप में वसूल 
की जा सकेगी । 


अध्याय 8 


न्यायिक कार्यवाहिया 


अधिकारणा, धादि 
का मठम । 


83. ( 1 ) राज्य सरकार , राजपन्न में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के 
अधीन किसी वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित किसी निवाद, प्रश्न या अन्य मामले 
के अयधारण के लिए उतने अधिकरण गठित करेगी जितने यह ठीक समझे और 
ऐसे प्रत्येक अधिकरण की इस अधिनियम के अधीन स्थानीय सीमाएं और 
प्रधिकारिता परिनिश्चित करेगी । 


( 2 ) कोई मुतवल्ली , यमक में हितबद्ध व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति जो इस 
अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश से या इसके अधीन बनाए गए नियमों 
से व्यथित है, इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या जहां ऐसा कोई 
समय विनिर्दिष्ट नहीं है, उस समय के भीतर, जो विहित किया जाए, अधिकरण 
को वक्फ से किसी संबंधित विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के अवधारण के लिए 
पावेदन कर सकेगा । 


( 3 ) जहां उपधारा ( 2 ) के अधीन किया गया कोई आवेदन किसी ऐसी 
वक्फ संपत्ति से संबंधित है, जो दो या अधिक अधिकरणों की अधिकारिता की प्रादेशिक 
सीमाओं के अन्तर्गत पाती है , वहां ऐसा प्रावेदन उस अधिकरण को , जिसकी अधि 
कारिता की स्थानीय सीमानों के भीतर वक्फ का मुतवल्ली या , उसके मुतवल्लियों 
में से कोई एक मुतवल्ली वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है, बारबार 
करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है , किया जा सकेगा तथा जहां 
ऐसा कोई आवेदन पूर्वोक्त अधिकरण को किया जाता है वहां अधिकारिता रखने 
वाला प्रत्य अधिकरण या रखने वाले अन्य अधिकरण ऐसे विवाद, प्रश्न या अन्य 
मामले के प्रबंधारण के लिए कोई प्रावेदन ग्रहण नहीं करेंगे : 


परन्तु यदि राज्य सरकार की यह राय है कि बरफ के या वक्फ में हितबद्ध 
किसी व्यक्ति के या वरफ संपत्ति में यह समापीन है कि ऐसे आवेदन का 
झंतरण , ऐमें वक्फ या वक्फ संपत्ति में संबंधित विवाद , प्रश्न या अन्य मामले के 
अवधारण के लिए अधिकारिता रखने वाले किसी अन्य अधिकरण को कर दिया 
जाए तो वह ऐस प्रावेदन का अंतरण , अधिकारिता रखने वाले किसी अन्य अधि 
करण को कर सकेगी और ऐसे अंतरण पर, वह अधिकरण जिसे आवेदन इस 
प्रकार अंतरित किया जाता है, श्रावेदन की बामत उप प्रक्रम से , जिस पर उस प्राधिकरण 
भः समक्ष यह आवेदन था , जिससे आवेदन इस प्रकार अंतरित किया गया है, वहां 
के सिवाय कार्रवाई करेगा जहां अधिकरण की यह राय है कि न्याय के हित में 
यह आवश्यक है कि आवेदन की बावत नए मिरे में कार्रवाई की जाए । 


( 4 ) प्रत्येक अधिकरण एक व्यक्ति से गठित होगा , जो राज्य न्यायिक सेवा 
का ऐसा सदस्प होगा , जो जिला, सेमान या सिविल न्यायाधीश , धर्ग 1 से नीचे 
की पंक्ति न धारण करता हो तथा ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की नियुक्ति , नाम से या 
पवनाम से की जा सकेगी । 


( 5 ) अधिकरण को सिविल न्यायालय समक्षा जाएगा और इसे बही पाक्तियां 
प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता , 1008 के अधीन किसी बाद का 
विषारण अथवा किसी डिक्री या आवेश का निष्पादन करते समय मिविल न्यायालय 
मारा प्रयोग की जा सकती है । 


1968 का । 


अनुभाग 1 ] 
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( 6 ) सिविल प्रक्रिया संहिता , 1908 में किसी बात के होते हुए भी , अधि 
करण ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विहित की जाए । 


1908 का 5 


( 7 ) अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और पावन के पक्षकारों पर 
आबद्धकर होगा तथा उस तिनिश्चम का वही बल होगा , जो सिविल त्याहालय 
द्वारा की गई डिक्री का होता है । 


1908 का 5 


( 8 ) अधिकरण के किसी विनिश्चय का निष्पादन उस सिविल न्यायालय द्वारा 
किया जाएगा जिसे ऐमा विनिमय सिदिल प्रक्रिया संहिता , 1908 के अनुसार 
निष्पादन के लिए भेजा जाता है । 


19) अधिकरण द्वारा किए गर किसी मिनिश्चय या आदेश के विरुद्ध, चाहे 
वह अंतरिम हो या अन्यथा, कोई पापील नहीं होगी : 


परन्तु उच्च न्यायालय , स्वप्रेरणा में अथवा वोर्ड या किसी व्यथित व्यक्ति 
के प्रावेदन पर, किसी ऐसे विवाद , प्रश्न या अन्य मामले से जिसका प्रधिकरण 
द्वारा अवधारण किया गया है , संबंधित अभिलेख ऐसे प्रयधारण की पावसा , वैधता 
या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए मंगा सकेगा 
और उसकी जांच कर सकेगा तथा ऐसे अवधारण की पुष्टि कर सकेगा, उसे 
उलट सकेगा या उसे उपांतरित कर सकेगा अथवा ऐसा अन्य भादेश पारित कर 
देगा , जो वह ठीक समझे । 


84 . जब कभी किसी वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित किसी विवाद , प्रश्न 
या अन्य मामले के अवधारण के लिए प्राधिकरण को कोई आवेदन किया जाता 
है , तब वह अपनी कार्यवाहियां यथासंभव शीघ्रता से करेगा और ऐसे मामले की 
सुनवाई की समाप्ति पर यथासाध्यशीघ्र , अपना विनिश्चय , लिखित रूप में , 
देगा और ऐसे विनिपचय की प्रति विवाद के प्रत्येक पक्षकार को देगा । 


अधिकरण द्वारा 
कार्यवाहियों का 
शीघ्रता से किया 
जाना भौर पक्ष 
कारों को अपने 
विनिश्चय की 
प्रतियों का 
दिया जाना । 


85. किसी वक्फ , वक्फ संपत्ति या अन्य मामले से संबंधित किसी विवाद , सिविल न्यायालयों 
प्रश्न या अन्य मामले की बाबत जिसका इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन की अधिकारिता 
अधिकरण द्वारा अवधारित किया जाना अपेक्षित है, किसी सिविल न्यायालय का वर्जन । 
में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी । 


1908 का 


86. सिविल प्रक्रिया संहिता , 1908 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में कतिपय दशाओं में 
किसी बात के होते हुए भी , जहां कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही, --- रिसीवर की 

नियुक्ति । 
( क ) बोर्ड द्वारा या उसकी अोर से,-- 


( i ) किसी ऐसी स्थावर संपत्ति के , जो वक्फ संपत्ति है , फिसी 
सिविल न्यायालय की डिक्री या प्रादेश के निष्पादन में विक्रय को अपास्त 
करने के लिए ; 


( ii ) किसी स्थावर संपत्ति के , जो वक्फ संपत्ति है, मतवल्ली 
द्वारा बोर्ड की मंजूरी के बिना या उससे भिन्न रूप में किए गए 
किसी अंतरण को चाहे वह मूल्यवान प्रतिफल के लिए किया गया हो 
या नहीं, अपास्त करने के लिए ; 
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( iii ) खंड ( क ) या खंड ( ख ) में निविष्ट संपत्ति के कब्जे 
को वापस लेने के लिए अथवा संबंधित वक्फ के मुतवल्ली को ऐसी 
संपत्ति का कब्जा लौटाने के लिए, 


संस्थित की जाती है या प्रारंभ की जाती है ; या 


( ख ) ऐसी स्थावर संपत्ति के , जो वक्फ संपत्ति है और जिमका पूर्वतन 
मुतवल्ली द्वारा अंतरण , चाहे यह नमकमा लिए किया गया हो या 
नहीं, बोर्ड की मंजूरी के बिना या उससे भिन्न रूप में किया गया है और 
जो प्रतिवादी के कब्जे में है, कब्जे को वापस लेने के लिए मुतवल्ली द्वारा 
संस्थित की जाती है या प्रारंभ की जाती है , 


वाहा न्यायालय , बादी के प्रावेदन पर, ऐसी संपत्ति का रिसीवर नियुक्त कर 
सकेगा तथा ऐसे रिसीवर को निदेश दे सकेगा कि वह ऐसी संपत्ति की प्राय में 
से भावेदक को समय - समय पर ऐसी रकम का संदाय करे जो न्यायालय बाद 
आगे चलाने के लिए आवश्यक समझे । 


भरजिस्ट्रीकृत 

87. ( 1 ) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हए 
वक्फों की अोर से भी , किसी ऐसे वक्फ की पोर से , जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार रजि 
मधिकार के प्रवर्तम स्ट्रीकृत नहीं किया गया है, किसी अधिकार के प्रवर्तन के लिए कोई वाद , अपील 
का वर्जन । 

या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ के 
पश्चात् संस्थित नहीं की जाएगी या प्रारम्भ नहीं की जाएगी या उसकी सुनवाई 
नहीं की जाएगी , उसका विचारण या विनिश्चय नहीं किया जाएगा, अथवा जहां 
ऐसा कोई वाद , अपील या अन्य विधिक कार्यवाही ऐसे प्रारंभ के पूर्व संस्थित या 
प्रारंभ कर दी गई है वहां ऐसा कोई वाद, अपील या अन्य विधिक कार्यवाही किसी 
न्यायालय द्वारा ऐसे प्रारंभ के पश्चात् तभी चालू रखी जाएगी , उसकी सुनवाई 
की जाएगी , उसका विधारण या विनिएचय किया जाएगा , जब ऐसा वक्फ इस 
अधिनियम के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत किया गया हो । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) के उपबंध , जहां तक हो सके , किसी ऐसे वक्फ की 
मोर से , जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया 
है, किए गए मुजराई के दाये या किसी अन्य दावे को लागू होंगे । 


किसी अधिसूचना , 88. इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके 
मादि फी विधि सिवाय , केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम या इसके अधीन 
मान्यता के बारे बनाए गए किसी नियम के अधीन निकाली गई किमी अधिसूचना या किए गए 
में प्राक्षेप का मादेश या विनिश्चय या की गई कार्यवाही या कार्रवाई को किसी सिविल न्यायालय 
वर्जन । 

में प्रानगत नहीं किया जाएगा । 


पक्षकारों द्वारा 
थोर्ड के विश्व 
लाए गए यादों की 
सूचना । 


89. बोर्ड के विरुख ऐसे किसी कार्य के बारे में , जो उसके द्वारा इस अधि 
नियम के या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसरण में मिथा जाना 
तात्पयित है, कोई वाद तब तक संस्थित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी 
विवरण लिखित सूचना के , जिसमें याद हेतुक , वादी का नाम , बिबरण और निवास स्थान 
तथा अनुतोष , जिसका वह पाया करता है, कथित होगा, बोर्ड के कार्यालय में परिवान 
किए जाने या वहां छोड़ दिए जाने के ठीक पश्चात् दो मास समाप्त न हो 
भए हों और वाद- पत्र में यह कथन होगा कि ऐसी सूचना का इस प्रकार परिवान 
किया गया है या वह छोड़पी गई है । 


न्यायालयों द्वारा 
बावों , आदि की 
सूचना । 


90. ( 1 ) यम्फ संपत्ति के हक या कब्जे अथवा मुतबल्ली मा हिताधिकारी 
के अधिकार से संबंधित प्रत्येक वाद या कार्यवाही में , न्यायालय या प्राधिकरण 
ऐसा वाद या कार्यवाही संस्थित करने वाले पक्षकार के खर्च पर बोर्ड को 
सूचना देगा । 


( 2 ) जब कभी कोई वक्फ संपत्ति किसी सिविल न्यायालय की डिमी 
के निष्पादन में अथवा किसी राजस्व , उपकर, रेट या कर की , जो सरकार या 
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किसी स्थानीय प्राधिकारी को देय है , वसूली के लिए वियार्थ अधिसूचित की 
जाती है तब उस न्यायालय , बालक्टर या अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसके आदेश के 
अधीन विक्रय अधिसूचित किया जाता है, बोर्ड को सुचना दी जाएगी । 


( 3 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन सूचना के अभाव में , वाद या कार्यवाही में 
पारित कोई डिक्री या आदेश उस दशा में शून्य घोषित कर दिया जाएगा जम 
बोर्ड , ऐसे वाद या पीले 

होने के एक गाग के भीतर , 
न्यायालय को इस निमित्त आवेदन करता है । 


( 4 ) उपधारा ( 2 ) के अधीन सूचना के प्रभाष म , विक्रय उस दशा में 
शून्य बोषित कर दिया जाएगा जब बोर्ड, विक्रय की अपने को जानकारी होने के एक 
भास के भीतर , उस न्यायालय या अन्य प्राधिकारी को जिसके आदेश के अधीन 
विक्रम किया गया था , इस निमित श्रावेदन करता है । 


91. ( 1 ) यदि भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 के अधीन अथवा भमि गा ; के अधि 
अन्य संपत्ति के अर्जन से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य बिधि के प्रधान नियम 1 के अधीन 
कार्यवाहियों के अनक्रम में , अधिनिर्णय किए जाने के पूर्व कलक्टर को यह कार्यवाहियां । 
प्रतीत होता है कि अर्जनाशील कोई संपत्ति बक्फ संपत्ति है तो ऐसे अर्जन की 
सूत्रना की तानील बोई पर कलक्टर द्वारा की जाएगी तथा आगे की कार्यवाहियों 
को रोक दिया जाएगा जिससे कि बोर्ड ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से 
सीम मास के भीतर किसो समय कार्यवाहो में पक्षकार के रूप में उपस्थित हो 
सके और अभिवचन कर सके । 


स्पष्टीकरण --- इस उपधारा के पूर्वगामी उपबंधों में , उनमें निर्दिष्ट किसी अन्य 
विधि के संबंध में , कलक्टर के प्रति निर्देश का , यदि कलक्टर, उस विधि के अधीन 
भूमि या अन्य संपत्ति के अर्जन के लिए संदेय प्रतिकर या अन्य रकम का 
मधिनिर्णय करने के लिए किसी ऐसी अन्य विधि के अधीन सक्षम प्राधिकारी नहीं 
है तो , यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ऐसी अन्य विधि के अधीन ऐसा 
अधिनिर्णय करने के लिए मक्षम प्राधिकारी के प्रति निर्देश है । 


( 2 ) यदि बोर्ड के पास यह विश्वास करने का कारण है कि अर्जनाधीन 
कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है तो मर गमिनिर्णय निगा लाने के गर्न भी समय 
कार्यवाही में पक्षकार के रूप में उपस्थित हो मझेगा और अभिवसन कर सकेगा । 


( 3 ) अब बोर्ड, उपधारा ( 1 ) या उपधारा ( 2 ) के उपबंधों के अधीन 
उपस्थित हना है तब भूमि पर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 31 या धारा 
32 के अधीन प्रथया उपधारा ( 1 ) में निविष्ट अन्य विधि के तत्स्थानी उपबंधों 
के अधीन कोई आदेश , बोई को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित मही 
किया जाएगा । 


( 4 ) बोर्ड को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना, भूमि अर्जन अधिनियम , 
1894 की धारा 31 या धारा 32 के अधीन अथवा उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट 
अन्य विधि के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन पारित कोई प्रादेश, उस दशा में शम्य 
घोषित कर दिया जाएगा जब बोर्ड , प्रादेश की अपने को जानकारी होने के एक 
मास के भीतर , उस प्राधिकारी को , जिसने प्रादेश किया था , इस निमिस 
पावेदन करता है । 


92 किसी बफ या किसी वक्फ संपत्ति की बावत किसी वाद या कार्यबाही बोर्ड का वास 
में , बोर्ड उस वाद या कार्यवाही के पक्षकार के रूप में उपस्थित हो सकेगा और या कार्यवाही में 
अधिवचन कर सकेगा । 

पक्षकार होना । 
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नुतग्लियों द्वाग 93. वक्फ संपत्ति के हक या मुतवल्ली के अधिकारों के संबंध में किसी 
या उनके विरुद्ध वक्फ के मुतवल्ली द्वारा या उसके विरुख किसी न्यायालय में किसी बाव या कार्य 
पादों में समान वाही में कोई समझौता बोर्ड की मंजूरी के बिना नहीं दिया जाएगा । 
का वर्जन । 


अपने कर्तव्या 94. ( 1 ) जहां कोई मतवल्ली कोई ऐसा कार्य करने के लिए बाध्यताधीन 
के निर्वहन में है जो मस्लिम विधि द्वारा , पत्रिन्न , धार्मिक या पूर्त माना रा है और वह मुत 
मुतवल्ली के बल्ली ऐसा करने में असफल रहता है वहां वह बोर्ड , अधिकरण को ऐसे 
मसफल रहने की आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा कि मुतवल्ली को निदेश दिया जाए कि वह 
दशा में अधिकरण ऐसा कार्य करने के लिए पाषश्यक रकम , मोर्ड को या बोर्ड द्वारा इस निमित्त 
को आदेश करने प्राधिकृत किसी व्यक्ति को संदाय करे । 
की शक्ति । 


( 2 ) जहां कोई पुदतनी सभा के अधीन उस पर अधिरोपित किन्हीं अन्य 
कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए बाध्यताधीन और वह मुतवल्ली ऐसे कर्तव्यों 
का निर्वहन करने में जानबूझकर असफल रहता है यहां बोर्ड या वक्फ में हितबन 
कोई व्यक्ति अधिकरण को प्रावेदन कर सकेगा और अधिकरण उस पर ऐसा आदेश 
पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे । 


विनिर्दिष्ट अवधि 95. जहाँ इस अधिनियम के अधीन , कोई अपील फाइल करने के लिए को 
की समाप्ति के अवधि विनिर्दिष्ट की गई है, वहां यदि अपील प्राधिकारी का यह समाधान 
पश्चात अपील जाता है कि अपीलार्थी इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपील करने 
ग्रहण करने की पर्याप्त हेतुक से निवारित किया गया था तो वह उक्त अवधि की समाप्ति के 
अपील प्राधिकारी पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा । 
की शक्ति । 


मध्याय 


प्रकीर्ण 


96. ( 1 ) वक्फों के लौकिक क्रियाकलापों का विनियमन करने के प्रयोजन 
के लिए , केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात् : -- 


अक्फों के लौकिक 
क्रियाकलापों का 
विनियमन करने 
की केन्द्रीय सरकार 
की शक्ति । 


( क ) धक्फ प्रशासन के साधारण सिद्धांत और नीतियां अधिकथित करना , 
जहां तक उनका संबंध वक्फों के लौकिक क्रियाकलापों से है । 


( ख ) केन्द्रीय वक्फ परिषद् पौर बोर्ड के कृत्यों का समन्वय करना, 
जहां तक उनका संबंध उनके लौकिक कृत्यों से है । 


( ग ) साधारणतया वक्फों के लौकिक क्रियाकलापों के प्रशासन का पुन 
विलोकन करना और सुधारों का , यदि कोई हों , सुझाव देना । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन अपनी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करने 
में , केन्द्रीय सरकार किसी बोर्ड से कोई कालिक या अन्य रिपोर्ट मंगा सकेगी और 
बोर्ड को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जो वह ठीक समझे तथा बोर्ड ऐसे निवेशों 
फा अनुपालन करेगा । 


अनुभाग 1 ] 
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- 


- 


- 


- 


स्पष्टीकरण --- इस धारा के प्रयोजनों के लिए " लौकिक क्रियाकलाप " के अन्तर्गत , 
सामाजिक , आर्थिक , शैक्षिक और अन्य कल्याणकारी क्रियाकलाप है । 


9 . धारा 96 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किन्हीं निशा रान 
के अधीन रहते हुए , राज्य सरकार, बोई को , समय -समय पर, रो साधारण या 

द्वारा निदेश । 

द्वारा पश 
विशेष निदेश दे सकेगी जो वह राज्य सरकार ठीक समझो और बोई अपने कृत्यों 
के पालन में , ऐम निशा मानकरेगा । 


सरकार 
वार्षिक 


___ 98 . राज्य सरकार, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र , राज्य राज्य 
वक्फ बोर्ड के कार्यकरण और प्रशासन तथा उस वर्ष के दौरान राज्य मं वक्फों । 

द्वारा 

रिपोर्ट । 
के प्रशासन की बापन एक साधारण वार्षिक रिपोर्ट तैयार कराएगी और उसे 
जहां, राज्य विधान-मंउल के दो सदन हैं , वहां प्रत्येक सदन के समक्ष , अथवा जहाँ 
ऐसे विधान - मंडल का एक सदन है वहा उस समन के समक्ष, रखवाएगी तथा 
ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में होगी और उसमें वे बातें होंगी जिनका नियमों 
द्वारा उपबंध किया जाए । 


99. ( 1 ) यदि राज्य सरकार की यह राय है कि बोई इस अधिनियम मई को प्रति 
द्वारा या इसके अधीन अपने पर अधिरोपित करन का पालन करने में असमर्थ 
है अथवा उसके पालन में उसने बार- बार व्यनिश्राम किया है अथवा वह पनी शक्तियों मालि । 
से आगे बढ़ गया है या उसने उनका दुरूपयोग किया है अथवा वह केन्द्रीय सरकार 
द्वारा धारा 96 के अधीन या राज्य सरकार द्वारा धारा 97 के अधीन जारी 
किए गए किसी निवेश का अनुपालन करने में जानबूझकर और पर्याप्त हेतुक 
के बिना असफल रहा है अथवा यदि धार्षिक निरीक्षण के पश्चात प्रस्तुत की । 
गई किसी रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार का यह समाधान 
हो जाता है कि बोर्ड के बने रहने से राज्यों में बड़फो के हितो की क्षति पहुंचने 
की संभावना है तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा , बोर्ड को छह मास 
से अनधिक अवधि के लिए अतिष्ठित कर सकेगी: 


परन्तु इस उपधारा प्राधीन अधिसूचना निकालने के पूर्व राज्य 
सरकार , बोई को यह हेतुक दणित करने के लिए उचित ममम देगी कि उसे 
प्रतिष्ठित क्यों न कर दिया जाश तथा प्राई के स्पष्टीकरणों और प्राक्षेपों पर , यदि 
कोई हों , विचार करेगी । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन छाट को प्रतिष्ठित कन्ने पानी अधिसूचना 
के प्रकाशन पर , - - 


( क ) बोर्ड के सभी सदस्य अतिप्टित किए जाने की तारीख से 
ही ऐसे सदस्यों की हैसियत में अपने पदों को रिक्त कर दंगे; 


( ख ) उन सभी शक्तियों और कर्तव्यों का , जिनका इस अधिनियम 
अपयंधों द्वारा या उसके अधीन , जोर्ट द्वारा या उसकी और से प्रयोग या 
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पालन किया जा सकेगा, अनिष्ठिान काल के दौरान एसे व्यक्ति या व्यक्तियों 
द्वारा प्रयोग या पालन किया जाएगा जिन्हें राज्य सरकार निर्दिष्ट करे ; 


और 


( ग ) बोर्ड में निहित सभी संपत्ति, अतिष्ठिति काल के दौरान , राज्य सरकार 
में निहित रहेगी । 


( 3 ) उपधारा ( 1 ) ः प्रमीन निकाली 
ष्ठिति काल की समाप्ति पर , राज्य सरकार ---- 


प्राचिन 


में मिनिट अति 


( क ) प्रतिष्ठिान काल को ऐगी अतिरिक्त प्रति के लिए बढ़ा सकेगी 
जो वह श्रावायकः गादो ; या 


( ख ) बोर्ड को धारा 14 में उपबंधित गति से पुनर्गठित कर 
सकेगी । 


सदभावक की 100. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित 
गई कार्रवाई के किसी बात के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही , बोई या मुख्य कार्य 
लिए संरक्षण । पालक अधिकारी या सर्वेक्षण प्रायुक्त के प्रथवा इस अधिनियम के अधीन सम्यकत : 

नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी । 


सर्वेक्षण आयुक्त , 11. ( 1 ) सर्वेक्षण आयुक्त , बोर्ड के सदस्य , बोर्ड के प्रत्येक अधिकारी , 
माई के सदस्यों प्रत्येक संपरीक्षक तथा प्रत्येक अन्य व्यक्ति को , जो इस अधिनियम या इसके अधीन 
और अधिकारियों बनाए गए किसी नियम या आदेश द्वा । उस पर अधिरोपित किन्हीं कर्तव्यों के 
का लोक सेवक निर्वहन के लिए सम्पकन : नियुक्त किया गया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 
समझा जाना । 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा । 


1860 का 45 


- ( 2 ) वफ का प्रत्येक मुतवल्ली, ऐसी प्रबंध समिति चाहे वह बोर्ड द्वारा 
या किसी वक्फ विलेख के अधीन गठित की गई हो , प्रत्येक सदस्य , प्रत्येक कार्य 
पालक अधिकारी और वक्फ में कोई पद धारण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 
भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा । 


1880 का 45 


कतिपय बोर्डो के 102. ( 1 ) जहां राज्यों के पुनर्गठन का उपबंध करने वाली किसी विधि 
पुनर्गठन के लिए के अधीन राज्यों के पुनर्गठन के कारण कोई संपूर्ण राज्य या उसका कोई भाग, 
विशेष उपबंध । जिमकी बाबत बोर्ड ऐसे पुनर्गठन की तारीख के ठीक पूर्व कार्य कर रहा था , 

उस दिन किसी अन्य राज्य को अंतरित कर दिया गया है और ऐसे अंतरण 
के कारण , उस राज्य की सरकार को , जिसके किसी भाग में बोर्ड कार्य कर रहा 
है, यह प्रतीत होता है कि उस बोर्ड का विघटन कर दिया जाए अथवा उस संपूर्ण 
राज्य या उसके किसी भाग के लिए उसे अन्तर्राज्यीय बोर्ड के रूप में पुनर्गठित 
किया जाए , वहां वह राज्य सरकार , यथास्थिति , ऐसे विघटन या ऐसे पुनर्गठन के 
लिए ऐसी स्क्रीम बनाएगी जिसके अन्तर्गत बोर्ड की आस्तियों , अधिकारों और 
दायित्वों का किसी अन्य बोर्ड या राज्य सरकार को अंतरण करने तथा बोर्ड के 
कर्मचारियों का अंतरण या पुननियोजन करने के संबंध में प्रस्थापनाएं हैं और उस 
स्कीम को केन्द्रीय सरकार को भेजेगी । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन उसे भेजी गई स्कीम की प्राप्ति पर , केन्द्रीय 
सरकार , संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् , स्कीम को उपांतरणों 
के सहित या उनके बिना अनुमोदित कर सकेगी और इस प्रकार अनुमोदित स्कीम को 
ऐसा आदेश फरके प्रभावी कर सकेगी जो वह ठीक समझे । 


( 3 ) उपधारा ( 2 ) के अधीन आदेश में निम्नलिखित सभी या किम्ही विषयों 
के लिए उपबंध किया जा सकेगा , अर्थात : 


( क ) बोर्ड का विघटन ; 


अनुभाग तक 
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( ख ) बोर्ड का किसी भी रोति से पुनर्गठन जिसके अंतर्गत, जहां 
मावण्यक हो , नए बोर्ड की स्थापना है । 


( ग ) यह क्षेत्र जिसकी बाबत पुनर्गठित बोर्ड या नया बोर्ड कार्य 
करेगा, पौर क्रियाशील होगा ; 


( घ ) बोर्ड की आस्तियों , अधिकारों और दायित्वों का (जिनके अंतर्गत 
उसके द्वारा की गई किसो संविवा के अधीन अधिकार और दायित्व हैं ) 
किसो अन्य बोर्ड या राज्य सरकार को पूर्णत : या भागत : अन्सारण तथा 
ऐसे अन्तरण के निबंधन और शर्ते ; 


( 5 ) बोर्ड के स्थान पर ऐसे किसी अन्तरिती का प्रतिस्थापन अथवा 
ऐसे किसो अन्तरितो का किसी ऐसो विधिक कार्यवाही में पक्षकार के रूप में 
जोड़ा जाना जिसमें बोर्ड एक पक्षकार है तथा बोर्ड के समक्ष लम्बित 
किसी कार्यवाही का ऐसे किसी अन्तरिती को अन्तरण ; 


( च ) बोर्ड के किन्हीं कर्मचारियों का ऐसे किसी प्रन्सरिती को 
या उसके द्वारा अंतरण या पुननियोजन तथा संबंधित राज्य के पुनर्गठन का 
उपबंध करने वाली विधि के अधीन रहते हुए , ऐसे कर्मचारियों को ऐसे 
अन्तरण या पुनियोजन के पश्चात् लागू सेवा के निबंधन और शर्ते ; और 


( छ ) ऐसे आनुषंगिक , पारिणामिक और अनुपूरक विषय जो मनु 
मोदित स्कीम को प्रभावी करने के लिए मावश्यक हों । 


( 4 ) जहां किसी बोर्ड की मास्तियों, अधिकारों और दायित्वों को अंतरित 
करने वाला कोई मादेश इस धारा के प्रधान दिया जाता है वहां उस 
मादेश के आधार पर बोर्ड की आस्तियां, अधिकार और दायित्व अंतरिती में . 
निहित हो जाएंगे और उसकी मास्तियां , अधिकार और दायित्व हो जाएंगे । 


( 5 ) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक प्रादेश राजपत्र में प्रकाशित 
किया जाएगा । 


( 6 ) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक प्रादेश , किए जाने के पश्चात 
यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा । 


___ 13. ( 1 ) जहाँ किसी राज्य के पुनर्गठन का उपबन्ध करने वाली किसी किसी राज्य के 
विधि द्वारा किए गए किन्हीं प्रादेशिक परिवर्तनों के कारण यह अधिनियम उस भाग के लिए 
" रीख से जिसको वह विधि प्रवृत्त होता है, किसी राज्य के किसी भाग या बोर्ड की स्थापना 

गों पर ही लागू है किन्तु उपके शेष भाग में प्रवृत्त नहीं किया गया है वहां करने के लिए 
। अधिनियम में किसी बात के होते हए भी , उस राज्य सरकार के लिए विशेष उपबंध । 
विधिपूर्ण होगा , वह ऐसे भाग या भागों के लिए जिनमें यह अधिनियम 
त है, एक या अधिक बोडों की स्थापना करे और ऐसी दशा में , इस अधिनियम 
बोर्ड के संबंध में " राज्य " शब्द के प्रति किसी निर्देश का यह प्रर्थ लगाया 
एगा कि दह राज्य के उस भाग के प्रति निर्देश है जिसके लिए बोर्ड की 
पिना की गई है । 


( 2 ) जहां ऐसा कोई बोर्ड स्थापित किया गया है और राज्य सरकार 
को यह प्रतीत होता है कि सम्पूर्ण राज्य के लिए बोर्ड की स्थापना की जाए 
वहां राज्य सरकार, राजपन्न में अधिसूचित प्रादेश द्वारा , राज्य के उस भाग के 
लिए स्थापित बोर्ड का विषटन कर सकेगी अथवा ऐसे बोर्ड को पुनर्गठित और 
पुन : संगठित कर सकेगी अथवा सम्पूर्ण राज्य के लिए नया बोर्ड स्थापित कर 
सकेगी और सब राज्य के उस भाग के लिए बोर्ड की प्रास्तियो, अधिकार और 
पायित्व , यथास्थिति , पुनर्गठिा बोर्ड या नए बोर्ड में निहित हो जाएंगे और 
उसकी मास्तियां , अधिकार और दायित्व हो जाएंगे । 
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उन व्यक्तियों 104 . इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी , जब कोई जंगम या 
द्वारा, जो इस्लाम स्थावर सम्पत्ति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो इस्लाम को मानने वाला नहीं है , 
के मामने वाले किसी ऐसे वक्फ की सहायता के लिए दी गई या दान की गई है जो ---- 
नहीं है , कतिपय 
वक्फों की सहा 

( क ) कोई मस्जिद, ईदगाह, इमामबाड़ा , दरगाह, खानागाह या 
यता के लिए दी मकबरा है । 
गई या वान की 
गई सम्पत्ति को 

( ख ) कोई मुस्लिम कब्रिस्तान है ; 
अधिनियम का 
लागू होना । 

(ग) कोई सराय या मुसाफिर खाना है, 


तब ऐसी सम्पत्ति उस वयफ में समाविष्ट समझी जाएगी और उसके संबंध 
में उसी रीति से कार्रवाई की जाएगी जिससे उस वक्फ के संबंध में की जाती है 
जिसमें वह इस प्रकार समाविष्ट है । 


दस्तावेजों भादि 105. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी , बोर्ड या 
की प्रतियां पेश मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी ऐसे 
किए जाने की व्यक्ति से , जिसकी अभिरक्षा में वक्फ से संबंधित कोई प्रभिलेख, रजिस्टर , रिपोर्ट 
अपेक्षा करने की या अन्य दस्ताबेज अथवा कोई ऐसी स्थावर संपत्ति है , जो वक्फ संपत्ति है, अपेक्षा 
बोर्ड और मुख्य करे कि वह मावश्यक खर्च का संकाय किए जाने पर , ऐसे किसी अभिलेख, रजिस्टर , 
कार्यपालक अधि - रिपोर्ट या दस्तावेज की प्रतियां या उनसे जवरण पेश करे तथा प्र . येक ऐसा 
फारी की शक्ति । व्यक्ति जिससे ऐसी अपेक्षा की जाती है, बोर्ड या मुख्य कार्यपालक अधिकारी 

को , यथाशीघ, अपेक्षित अभिलेख , रजिस्टर, रिपोर्ट या अन्य दस्तावेज की 
प्रतियां या उससे उदरण पेश करेगा । 


106. ( 1 ) जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि 


सामान्य बोर्ड 
का गठन करने 
फी केंद्रीय सरकार 
की शक्ति । 


(i ) दो या अधिक राज्यों में मुस्लिम जनसंख्या की प्ररूपता के कारण ; 


( ii ) ऐसे राज्यों में वर्षों के अपर्याप्त संसाधनों के कारण ; और 


( iii ) ऐसे राज्यों मे ३१फों की संख्या और प्राय तथा मुस्लिम 
जनसंख्या के बीच प्रननुपात के कारण , 


राज्यों में वक्फों और ऐसे राज्यों में मुस्लिम जनसंख्या के हित में यह समीचीन है 
कि ऐसे राज्यों में से प्रत्येक राज्य के लिए पृथक् बोर्डों के बजाय एक सामान्य 
बोर्ड बनाया जाए वहां पह , संबंधित राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार से 
परामर्श करने के पश्चात ऐसे राज्यों के लिए, जो वह ठीक समझे , राजपत्र में 
अधिसूचना द्वारा, सामान्य बोर्ड स्थापित कर सकेगी मोर उसी या किसी पश्चात 
वर्ती अधिसूचना द्वारा वह स्थान विनिर्दिष्ट कर सकेगी जहां ऐसे सामान्य बोर्ड 
का प्रधान कार्यालय स्थित होगा । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन स्थापित प्रत्येक सामान्य बोर्ड याक्तसाध्य 
ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जो धारा 14 की , यथास्थिति , उपधारा ( 1 ) 
या उपधारा ( 7 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 


( 3 ) जब कभी उपधारा ( 1 ) के अधीन कोई सामान्य बोर्ड स्थापित किया 
जाता है तब - - 


क ) वे सभी शक्तियां , बो फिसी वक्फ विलेख या वक्फों से संबंधित 
तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबंध के प्रधीन राज्य सरकार में निहित 
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हैं , केन्द्रीय सरकार को अंतरित और उसमें निहित हो जाएंगी और तव 
ऐसे वक्फ विलेख या विधि में राज्य सरकारों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ 
लगाया जाएगा कि वे केन्द्रीय सरकार के प्रति निर्देश हैं : 


__ परन्तु दो या अधिक राज्यों के लिए मामान्य बोर्ड स्थापित करते समय , 
केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि संबंधित राज्यों में से प्रत्येक राज्य 
का कम से कम एक प्रतिनिधि बोर्ड के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया 
जाए ; 


( ख ) इस अधिनियम में किसी राज्य के प्रति निर्देशों का यह अर्थ 
लगाया जाएगा कि वे उन राज्यों में से , जिनके लिए सामान्य बोर्ड स्थापित 
किया गया है, प्रत्येक राज्य के प्रति निर्देश है ; 


( ग ) केन्द्रीय सरकार , किसी राज्य में बोर्ड को लाग किसी नियम 
पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना , राजपत्र में अधिमूचना द्वारा, सामान्य बोर्ड 
के कारबार के संचालन और उमके कामकाज का विनियमन करते हुए 
नियम बना सकेगी । 


( 4 ) सामान्य बोर्ड एक ऐसा निगमित निकाय होगा , जिसके उद्देश्य एक 
राज्य तक ही सीमित नहीं होंगे और जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य 
मुद्रा होगी तथा जिसे , ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए , जो केन्द्रीय 
सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं , मंपत्ति अर्जित और धारण करने तथा ऐसी 
संपत्ति का अंतरण करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद लाएगा या 
उस पर वाद लाया जाएगा । 


1050 का 31 


107. पग्मिीमा अधिनियम, 1963 की कोई बात बक्फ में समाविष्ट स्थावर वक्फ संपत्ति 
संपत्ति के कब्जे या ऐसी संपत्ति में किसी हित के कब्जे के लिए किसी वाद को की वापसी के 
लागू नहीं होगी । 

लिए 1963 के 
अधिनियम 36 

का लागून होना । 
108. इस अधिनियम के उपबन्ध , निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम , 1950 निष्क्रांत वाफ 
की धारा 2 के खंड ( च ) के अर्थ में किसी ऐसी निष्कोत संपत्ति के संबंध संपत्ति के बारे में 
में लाग होंगे और सदैव लागू हुए समझे जाएंगे , जो , उक्त अर्थ के , अंतर्गत ऐसी विशेष उपबन्ध । 
निष्क्रांत संपत्ति होने के ठीक पूर्व, किसी वक्फ में समाविष्ट संपत्ति थी और 
विशिष्टतया , निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम , 1950 के अधीन अभिरक्षक 
के अनुदेशों के अनुसरण में , इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व बोर्ड का किसी 
ऐसी संपत्ति का ( चाहे किसी दस्तावेज के अंतरण द्वारा या किसी अन्य रीति 
से और चाहे साधारणतया या विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए) गौंपा जाना. इस 
अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी , ऐसा प्रभाव 
रखेगा और सदैव प्रभाव रखने वाला समझा जाएगा मानो ऐसे सौंपा जाना -- - 


1950 का 


1 


( क ) ऐसी संपत्ति को ऐसे बोर्ड में उसी रीति से और उसी प्रभाव 
से , जो निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम , 1950 की धारा 11 की 
उपधारा ( 1 ) के प्रयोजनों के लिए ऐसी संपत्ति के न्यासी में निहित हो 
जाने से होता, ऐसे सोपे जाने की तारीख में निहित करने के लिए प्रवर्तित 
हुपा था ; और 


( ख ) ऐसे बोर्ड को , तब तक के लिए जब तक यह आवश्यक समझे, 
संबंधित वक्फ का सीधे बंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करने के लिए 
प्रयसित हुआ था । 


109. ( 1 ) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अध्याय 3 के प्रयोजनों से नियम बनाने की 
भिन्न प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम , राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, शक्ति । 
बना सकेगी । 
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( 2 ) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव 
डाले बिना , ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध 
किया जा सकेगा , अर्थात् : - - 


( i ) अन्य विशिष्टियां जो धारा 4 की उपधारा ( 3 ) के खंड ( च ) 
. के अधीन सर्वेक्षण भायुक्त की रिपोर्ट में हो सकेंगी ; 


(ii) धारा 4 की उपधारा ( 4 ) के खंड ( च ) के अधीन कोई 
अन्य विषय ; 

( iii ) वे विशिष्टियां जो धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के अधीन 
प्रकाशित वक्फों की सूची में हो सकेंगी ; 


(iv ) धारा 14 की उपधारा ( 2 ) के अधीन बोर्ड के सवस्यों के 
एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन की रीति ; 


( v ) धारा 23 की उपधारा ( 2 ) के अधीन मुख्य कार्यपालक 
अधिकारी की सेवा के निबंधन और शत ; 


( vi ) वे शतें और निर्बन्धन, जिनके अधीन रहते हए , मुख्य कार्यपालक 
भधिकारी या कोई अन्य अधिकारी धारा 29 के मधीम किसी लोक 
कार्यालय , अभिलेखों या रजिस्टरों का निरीक्षण कर सकेगा ; 


( vii ) वे शतें जिनके अधीन रहते हुए, धारा 38 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन कोई कार्यपालक अधिकारी और सहायक कर्मचारिवन्ध नियुक्त 
किए जा सकेंगे ; 

( viii ) यह रीति जिससे धारा 39 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा जांच की जा सकेगी ; 


(ix ) वह प्ररूप जिसमें और वह समय जिसके भीतर , धारा 45 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन बोर्ड के सीधे प्रबन्ध के अधीन वस्फों के लिए 
पथक बजट तैयार किया जाएगा । 


( x ) वह अंतराल , जिस पर वक्फों के लेखामों की धारा 47 की 
उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसरण में संपरीक्षा की जा सकेगी । 


( xi ) वह समय जिसके भीतर किसी संपत्ति के विक्रय की धारा 51 
की उपधारा ( 2 ) के पहले परंतुक के अधीन सूचना दी जानी होगी 
और वह रीति जिससे उस धारा की उपधारा ( 3 ) के अधीन किया गया 
अनुमोवम प्रकाशित किया जाएगा । 


( xii ) वह मार्गदर्शन जिसके अधीन रहते हुए कलक्टर धारा 52 के 
अधीन इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में अंतरित संपत्ति को 
बापस लेगा ; 

( xiii ) धारा 54 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई सूचना । । 
की तामील की रीति और वह रीति जिससे उस धारा की उपधारा ( 3 ) 
के अधीन कोई जांच की जानी है ; 


( xiv) वह रीति जिससे धारा 64 या धाग 71 के अधीन कोई 
जांच की जा सकेगी । 

( xv ) अन्य विषय जो धारा 65 की उपधारा ( 3 ) के अधीन प्रस्तु 
की गई रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट किए जाएं ; 

( xvi ) धारा 67 की उपधारा ( 2 ) के अधीन किए गए मावेश के 
पकासन की रीति ; 
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( xvii ) वह रीति जिससे धारा 69 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
मुतवल्ली में परामर्श किया जा सकेगा ; 


( xviii ) धारा 69 की उपधाग ( 3 ) के अधीन किए गए आदेश के 
प्रकाशन की रीति ; 


( xix ) वह दर जिस पर किसी मुतवल्ली द्वारा धारा 72 के अधीन 
अंशदान किया जाना है ; 


( xx ) धारा 77 के अधीन बनफ निधि में धनराशियों का संदाय , 
ऐसी धनराशियों का विनिधान , अभिरक्षा और संवितरण ; 


( xxi ) वह प्ररूप जिसमें और वह समय जिसके भीतर धारा 78 के 
अधीन बोर्ड का बजट मैयार और प्रस्तुत किया जा सकेगा ; 


( xxii ) वह समय जिसके भीतर अधिकरण को धारा 83 की उपधारा 
( 2 ) के अधीन आवेदन किया जाएगा ; 


( xxiii ) वह प्रक्रिया जिसका धारा 83 की उपधारा ( 6 ) के अधीन 
अधिकरण अनुसरण करेगा ; 


( xxiv ) वह प्ररूप जिसमें धारा 98 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत 
की जानी है तथा वे बातें जो ऐसी रिपोर्ट में होंगी ; और 


( xxv ) कोई अन्य विषय, जो विहित किए जाने हैं या विहित किए 
जाएं । 


110. ( 1 ) बोर्ड , इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को कार्याम्बित विमियम बनाने 
करने के लिए , राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से , ऐसे विनियम बना सकेगा जो की बोर्ड की 
इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों से असंगत न हों । पक्सि । 


( 2 ) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिफल 
प्रभाव डाले बिना , ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के 
लिए उपबंध किया जा सकेगा , अर्थात् . -- - 


( क ) धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के अधीन बोर्ड के अधिवेशनों का 
और स्थान ; 


समय 


( ख ) बोर्ड के अधिवेशनों में प्रक्रिया और कार्य का संचालन ; 


( ग ) समितियों और बोर्ड का गठन और उनके कृत्य तथा ऐसी 
समितियों के अधिवेशनों में कार्य के किए जाने की प्रक्रिया ; 


च ) बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्यों अथवा समितियों के सदस्यों को 
संदत्त किए जाने वाले भत्ते या फीस ; 


( 2 ) धारा 24 की उपधारा ( 2 ) के अधीन बोर्ड के अधिकारियों 
मोर अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और णत ; 


( च ) बफ्फ के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन का प्ररूप , उसमें होने 
वाली अतिरिक्त विशिष्टियां तथा धारा 36 की उपधारा ( 3 ) के अधीन 
बाफों के रजिस्ट्रीकरण की रीति और स्थान ; 


( छ ) धारा 37 के अधीन वष्फों के रजिस्टर में होने वाली अतिरिक्त 
विशिष्टियां . 
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( ज ) वह प्ररूप जिसमें और वह समय जिसके भीतर धारा 44 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन वक्फों के बजट, मतवस्लियों द्वारा तैयार और 
प्रस्तुत किए जा सकेंगे तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जा सकेंगे ; 

. ( स ) बोर्ड द्वारा धारा 79 के अधीन रखी जाने वाली लेखाबहियां 
और अन्य बहियां ; 

( ज ) बोर्ड की कार्यवाहियों और अभिलेखों के निरीक्षण के लिए या 
उनकी प्रतियां आरी किए जाने के लिए संदेय फीसें ; 

( ट ) वे व्यक्ति जिनके द्वारा बोर्ड का कोई आदेश या विनिश्चय 
अधिप्रमाणित किया जा सकेगा ; और · 

( ठ ) कोई अन्य विषय जिसका विनियमों द्वारा उपबंध किया जाना है 
या किया जाए । 
. ( 3 ) इस धारा के अधीन बनाए गए सभी विनियम , राजपत्र में प्रकाशित 

किए जाएंगे और ऐसे प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे । 
नियमो . और 111. धारा 110 के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और धारा 111 के 
विनियमीका राज्य प्रधीन बनाया गया प्रत्येक विनियम , बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र , राज्य 
विधान - मंडल के विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा । 
समक्ष रखा जाना । 


निरसन और 112. ( 1 ) अक्फ अधिनियम, 1954 और वषफ ( संशोधन ) अधिनियम, 1984 1964 का 29 
व्यावृत्तियां । इसके द्वारा निरसित किए आते हैं । 

1984 का 69 
( 2 ) ऐसे निरसन के होते हुए भी , उक्त अधिनियमों के अधीन की गई 
. कोई बात या कार्रवाई , इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की 
गई समझी जाएगी । 

( 3 ) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व, किसी राज्य में , कोई 
ऐसी बिधि जो इस अधिनियम की तत्स्थानी है , प्रवत्त है तो तत्स्थानी बिधि 
निरसित हो जाएगी : 

परन्तु ऐसा निरसन उस तत्स्थानी विधि के पूर्व प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं 
डालेगा और इसके अधीन रहते हुए यह है कि उस तत्स्थानी विधि द्वारा या 
. उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए की गई कोई बात या 

कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या इमके अधीत प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए की गई समझी जाएगी मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवत्त था जिस दिन 

ऐसी बात या कार्रवाई की गई थी । 
कठिनाइयों को दूर 113. ( 1 ) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई 
करन की शक्ति । कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार , ऐसे आदेश द्वारा , जो इस अधिनियम 

के उपबन्धों से असंगत न हो , उस कठिनाई को दूर कर सकेगी : 

परन्तु ऐसा कोई प्रादेश , इस अधिनियम के प्रारंभ में दो वर्ष की अवधि 
की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा । 

( 2 ) इस धारा के अधीन किया गया आदेश, किए जाने के पश्चात यथा 
शीघ्र, संसद् के प्रत्येक मदन के समक्ष रखा जाएगा । 


के० एल० मोहनपुरिया, 

सचिय , भारत सरकार । 


